
 Monday,  31  March,  1969

 लोक-सभा  वाद  विवाद

 संक्षिप्त  अनूदित
 संस्करण  द

 SUMMARISED  TRANSLATED  VERSIO  ||

 OF

 4th

 LOK
 SABHA

 DEBATES  लीन

 gat

 Sf

 सन्न
 ०

 ७
 |

 वि

 Session

 1%  a

 |  pe sat

 खंड  26  में  अंक  21  से  30  तक  हैं
 Vol.  XXVI  contains  Nos.  21  to  30

 लोक-सभा  सचिवालय

 नई  दिल्ली

 LOK  SABHA  SECRETARIAT

 NEW  DELHI

 मूल्य :  एक  रुपया  Price:  One  Rupee



 CONTENTS

 31  1969/  10  1891

 No.  March  31,
 1969)

 Chaitra  10,  1891  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  saz  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 alo संख्या

 Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  qeg/PAGES

 781.  मैसेज  मंगनेट्स  Import  Licence  to  M/s  Permanent  Magnets

 Ltd. लिमिटेड  को  दिया  गया  आयात

 लाइसेंस

 Pelletisation  Plants  at  Salem 782.  सलेम  में  बनाने  के

 संयंत्र

 Loss  to  Bharat  Aluminium  Company  Ltd. 783.  भारत  एल्युमीनियम  कम्पनी

 लिमिटेड  को  हानि

 784.  सरकारी  उपक्रमों  में  भर्ती  Recruitmentin  Public  Undertakings

 785.  नई  दिल्‍ली  स्थिति  जल  तथा  Thefts  of  Maps  from  Office  of  Central

 fara  आयोग  के  कार्यालय  Water  and  Power  Commission,  New  Delhi.

 में  मानचित्रों  की  चोरी

 786.  धाय-कर  का  ध्रपवबंचन  करने  Income  Tax  Evaders

 वाले  व्यक्ति

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  कराया

 S.  Q.  Nos.

 Purchase  of  Gypsum  from  Bhutan  19 787.  भूटान  से  जिप्सम  का  क्रय

 *  किसी  वाम  पर  अंकित  ag  +  fag इस  बात  का  द्योतक है  कि  प्रश्न  को  सभा में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव में  पूछा  था

 *The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was  actually

 asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 ता०  प्र०  संख्या

 Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  q  %  ‘PAGES

 19 788.  भारत  के  रिज  बेक  के  Appointment  of  Governors  of  Reserve  Bank

 of  India गानों  की  नियुक्ति

 20
 789.  मंत्रालयों  में  वित्तीय  वेल  Financial  Cellin  Ministries

 Supply  of  Barrels  by  M/s.  Hind  Galvanis- 790.  tad  हिन्द  गालवेनाइजिंग

 एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  ing  and  Engineering  Company  to  I.  (2,  C

 द्वारा  भारतीय  तेल  निगम  को

 ढोलों  की  सप्लाई

 Charges  of  Smuggling  against  Administrative  21
 791,  युनेस्को  के  नई  दिल्ली  स्थित

 कार्यालय  के  प्रशासनिक  Officer,  UNESCO  Office,  New  Delhi.

 कारी  के  विरुद्ध  तस्करी  के

 आरोप

 792.  तेल  प्राकृतिक  गेस  Production  of  Crude  by  0.  0.

 ध्यानयोग  द्वारा  कच्चे  तेल  का

 उत्पादन

 793.  va  व्यक्ति  तथा  समवाय  Individuals  and  Companies  whose  Tax  22

 जिन  पर  एक  करोड़  रुपये  Arrears  exceed  Rupees  One  Crore

 से  श्रमिक  कर  at  राशि

 बकाया  है

 794  किसानों  को  aa  सम्बन्धी  Banking  Facilities to  Farmers

 सुविधायें

 23 795.  मान्यताप्राप्त  गेर-सरकारी  Grants  to  Approved  Private  Printing  Pres-

 ses  for  Modernisation
 मुद्रणालयों  के

 करण  के  लिए  अनुदान

 23-25 796.  कांचीपुरम  में  केंसर  की  Pilot  Project  for  Cancer  Control  in

 थाम  के  लिए  प्रायोगिक  Kanchipuram

 परियोजना

 25 797.  पाकिस्तान  द्वारा  पद्मा  नदी  Construction  of  Barrage  across  River

 Padama  by  Pakistan पर  ata  का  निर्माण

 Shortage  of  Chemicals  for  Cotton  Mills 798.  रुई  के  कारखानों  के  लिए

 रासायनिक  पदार्थों  की  कमी

 799.  Use  of  Natural  Gas  26 प्राकृतिक  मेस  का  प्रयोग

 (i)



 ता  प्र०  सख्या

 S.  Q.  Nos.

 विषय  Susjecr  qes/PAGES

 800  सिंथेटिक  एण्ड  केमिकल्स  Synthetics  and  Chemicals  Ltd.,  Bombay  26

 बम्बई

 801  खम्भात  की  खाड़ी  में  Off-Shore  Drilling  in  Cambay  Gulf  28

 टूर  खुदाई  )

 802  तीस  जनवरी  नई  Sign  Boards  on  Tees  January  Marg,  New

 Delhi दिल्‍ली  पर  नाम-पट

 805  बिहार  सरकार  के  प्रतिनिधियों  Fifth  Finance  Commission’s  Discussion  with  29

 के  साथ  पाँचवें  वित्त  आयोग  representatives  of  Bihar  Government

 की  बातचीत

 Skin  Disease  among  children  due  to  Mal- 804  कुपोषण  के  कारण  बच्चों  में

 चमारों  nutrition

 दिल्‍ली  में  पानी  की  सप्लाई  Project  for  Development  of  Water  Supply  32 805

 बढ़ाने  की  परियोजना  in  Delhi

 806  भारत  में  श्रंघापन  Blindness  in  India  32--33

 807  विस्थापित  स्वर्णकारों  के  बच्चों  Scholarship  and  Free  Education  for  child-

 को  छात्रवृत्तियाँ  तथा  निःशुल्क
 ren  of  Displaced  Gold  Smiths

 शिक्षा

 808  निर्यात का  देश  में  वस्तुभ्नों के  Impacts  of  Exports  on  Interna]  Prices

 मूल्यों  पर  प्रभाव

 35--36
 809  राजस्थान  में  परिवार  नियोजन  Family  Planning  Programme  in  Rajasthan

 कार्यक्रम

 810  गुजरांवाला  हाउस  बिल्डिंग  Gujranwala  House  Building  Co-operative

 Society कोआपरेटिव  सोचा  इसी

 [-. (५६६  थ्रू ०  संद्या

 U  Q.  Nos.

 Medical  College  for  Manipur,  Nagaland  38
 4.739,  नागालैंड  भोर  नेफा

 and  Nefa के  लिए  मेडिकल  कालेज

 4740,  जाली  डालर  मुद्रा  भारत  Sending  of  Counterfeit  Dollar  Currency  38

 o  India
 भेजी  जाना

 Prevention  of  Food  Adulteration  33
 4741.  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  को

 रोकना

 (ttf)



 अता०  To  संख्या

 Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ  /PAGES

 47492.  प्रचीनतम  आयकर  देने  ale  Top  twenty  Income-tax  Assessees  who  were

 बीस  जिन्हें  कर  refused  Tax  clearance  Certificates

 भुगतान  प्रमाण-पत्र  देने  से

 इन्कार  किया  गया  था

 40
 4743,  भाखड़ा  व्यास  Phakra/Beas  Project  Administrations's

 School  at  Nang
 «»1 हए
 al  io OWT: shi  ि प्रशासन  का  नंगल  टाउनशिप

 में  स्कूल

 4744.  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  Major  Irrigation  Schemes  in  Hill  Districts

 of  U.
 में  बड़ी  सिचाई  योजनाएं

 41
 4.745.  अलमोड़ा

 में  Opening  of  Medical  Collegein  Almora

 चिकित्सा  कालेज  खोला  जाना  (U.P.)

 4746.  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  Utilisation  of  Funds  for  family  Planning  41

 के  लिए  घन  का  उपयोग  Programme

 Plastic  Industries  42
 4.747,  भारतीय  प्लास्टिक  उद्योग

 42
 4748.  पेटा-रसायन  उद्योग  विकास  Report  of  Committee  on  Development

 समिति  का  प्रतिवेदन  of  Perol-Chemicals  Industries

 4749.
 Mineral  011  in  Gujarat. गुजरात  में  खनिज  तेल

 4750.
 School  Health  Service  Scheme  43

 स्कूल  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 4751.  जी०  डी०  एम  ०  थ्रो  की  Promotion  of  G.  D.  M.  Os.

 पदोन्नति

 4752.  स्वचालित  मत  ध्रभिलेखन  Automatic  Vo'
 te-Reco  tding  Equipment

 उपकरण

 4753.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  Non-objection  Certificates’to  the  C.P.W.D.  45

 के  बिजली  कक्ष  के  कम चा  रियों  stafi  of electrical  wing

 को

 4.754.  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग  Selection  to  the  post  of  Section  officer  in

 (1.  D. में  श्रतुभाग  अघिकारियों  के

 पदों  के  लिए  चयन

 4759.  चण्डीगढ़  में  किराया  नियंत्रण  Enforcement  of  Rent  Restriction  Act  in

 अधिनियम  लागू  करना  Chandigarh

 4756.  Bauxite  in  Kutch  47 कच्छ  में  बॉक्साइट

 4757.  द्विन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  Hindustan  Copper  Ltd.

 4758.  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  Hindustan  Zine  Ltd.  48

 (iv)



 अता०  प्र०  संख्या

 5.  Nos.

 विषय  SUBJECT  qt3/PAGES

 4759.  भारत  में  रासायनिक  उवंरक  Chemical  Fertilizer  Factory  in  India.

 बनाने  का  कारखाना

 49
 4760.  कोक  का  उत्पादन  Production  of  Coke

 4761.  चौथी  योजना  में  Setting  up  of an  Aluminium  Project  during

 Fourth  Plan नियम  कारखाने  की  स्थापना

 Fertilizers  and  Chemicals  Travancore  Ltd
 4762.  फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स

 ट्रावनकोर  लिमिटेड

 Mayor’s  Conference  at  Baroda.  51
 4763.  बड़ौदा  में  महापौरों  का

 सम्मेलन

 4764.
 Tube-well  Project  in  Delhi

 दिल्ली  में  नलकूप  परियोजना

 4765.  क्षय  रोग  के  भ्रस्पताल  श्रोरः  Hospitals  and  Clinics  52

 क्लिनिक

 53
 4766.  गंगा  तथा  यमुना  शिनोर  उनकी  Dams  on  Ganga,  Yamuna  and  their  tri-

 butaries
 agen  नदियों  पर  ate

 Burning of  Natural  Gas  in  Gujarat 4767.  गुजरात  में  प्राकृतिक  गेस  का

 जलाया  जाना

 4768.  ग्लैक्सो  लबोरेटरीज  Glaxo  Laboratories  (India)  54

 )

 54-55
 4769.  जवाहर  ज्योति  Jawahar  Jyoti

 C.  ७.  H.  S.  for  General  Public  55
 4770.  ara  जनता  के  लिए  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 4771.  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  Sale  of  Guage  Steel  Sheets  by  I.  0.  C.  to  35-56

 cea  रिफाइनरी  कम्पनी  ESSO  Refinery  Company

 को  24  गेज  के  इस्पात

 के  चादरों  की  बिक्री

 masa  कच्चे  तेल  के  Prices  of  Imported  Crude  Oil  7
 4772.

 मुल्य

 बम्बई  के  श्री  प्रताप  Assessment  of  Income-Tax  in  respect  of  57
 4773.

 लाल  तथा  उनकी  फर्मों  Shri  Pratap  Bhogilal  of  Bombay  and  his

 के  सम्बन्ध में  राय-कर  का  Concerns

 निर्घारण

 4774,  ध्म्रिम  ग्रामीण  fae
 Pilot  Rural  Electricity  Co-operatives

 कारी  समितियाँ

 (v)



 अताਂ  Yo  संख्या

 |  8  Nos.

 SUBJECT  q83/PAGEs

 4775.  बाढ़  के  कारण  तेल  तथा
 Losses  in  Oil  and  Natural  Gas  Commis-  58

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  sion  due  to  floods

 घाटा
 ्

 Fertilizer  Factory  111  U.P.  58 4776.  उत्तर  प्रदेश  में  थिरक

 कारखाना

 4777.  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  Electronics  Data  Processing  Unit  in  Oi]

 maa  में  इलेक्ट्रानिक
 and  Natural  Gas  Commission

 झांकना  प्रक्रिया  युनिट

 59
 4778.0

 मंडी  दिन  Maintenance  of  Quartersin  MandiHouse,

 में  क्वार्टरों  की  मरम्मत  New  Delhi

 शादी

 4779  सरकारी  निवास  स्थानों  के  Eviction  Orders  re.  Goveriuinent  Residences  |

 बारे  में  बेदखली  के  आदेश

 4780  राय-कर  को  बकाया  Income  Tax  Arrears  61

 राशि

 Civic  Amenitiesin  Katras  111  Delhi  61 478!  दिल्‍ली  के  कपड़ों  में

 रिक  सुविधाएँ

 4782  दामोदर  घाटी  निगम  Damoar  Valley  Corporation

 4783  दस  रुपये  के  नये  सिक्के  New  Goin  of  ‘Ten  Rupces  63

 4784  Recovery  of  Contraband  Gold  at  Allaha-  63 इलाहाबाद  में  wee  सोना

 पकड़ा  जाना  bad

 4785  नागपुर  में  वैघ  वस्तुएं
 Seizure  of  Contraband  Goods  and  Gold  64

 तथा  पकड़ा  जाना  in  Nagpur

 4786  रायपुर  में  श्रवण  सोना  Seirrre  of  Contraband  Gold  in  Nagpur.  64

 पकड़ा  जाना

 4787,  राजस्थान  में  अकाल  की  Study  of  Famine  Situation  in  Rajasthan

 स्थिति  का  अध्ययन

 65
 4788  भ्र धि कारियों  विदेश  Officials  going  abroad

 यात्रा

 65
 4789  उत्तर  प्रदेश  में  श्राददां  गाँव  Model  villages  in  U.  P.

 4790  सरकारी  उपक्रमों  की  Utilisation  of  rated  capacities  of  Public

 रित  क्षमता का  उपयोग  Undertakings

 (vi)



 अता ०  To  संख्या

 U.S.  Nos.

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ / 6055

 66
 479].  दिल्‍ली  के  होटलों  Excise  rules  violations  by  Delhi  Hotels

 आबकारी  नियमों  का

 उल्लघंन

 4792.  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  Expansion of  Trombay  Unit  of  Feritilizer

 ट्राम्बे  यूनिट  ar  विस्तार  Corporation  of  India

 Peace  Corps  Volunteers
 4793,  शान्ति  सेना

 के  स्वयं  सेवक

 4791.  जनेवा  में  रेडक्रास  की  Second  Round  Table of  International  68

 Committee  of  Red  Cross  at  Geneva
 राष्ट्रीय  समिति  का  दूसरा

 गोलमेज  सम्मेलन

 International  Conference  on  Family  Plan-  69
 4795.  ढाका  में  gar  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 परिवार  नियोजन  सम्मेलन  ning  at  Dacca

 69
 4796,  musa  दिवस  समारोह  Expenditure  Incurred  on  illuminating

 में  विभिन्न  various  Central  Government  buildings पर  दिल्‍ली

 केन्द्रीय  सरकारी  भवनों  in  Delhion  Republic  Day  Celebrations

 पर  प्रकाश  की  अवस्था  पर

 gar  खच

 4797.  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  1..  I.  C.  loans  to  Newspapers

 समाचार-पत्रों  को  ऋण

 Recovery  of  Royalty  arrears  from  Coal  70 4798.  कोयला  खानों  से  रॉयल्टी

 की  बकाया  राशि  की  Mines

 वसूली

 4799,  गवर्नमेंट  मनीपुर  में  Pre-Medical  Classesin  Government  Col-

 lege  of  Manipur प्री-मेडिकल  शिक्षा  की

 सुविधाएं

 Setting  up  of  a  Zinc  Smelter  71
 4800.  जस्ता  पिघलाने  के  कारखाने

 की  स्थापना

 Laboratory  Technicians  and  Laboratory
 4801.  गवर्नमेंट  जनरल

 मनीपुर  प्रयोगशाला  Assistants  of  M  nif  uur  Government  Gen-

 तकनीकी  तथा  प्रयोगशाला  eral  Hospital

 सहायक

 Supply  of  Equipment  लिए  Phosphric  Acid  72.0
 1802,  सिंदरी  परियोजना  के

 एसिड  Plant  under  the  Sindri  Project ज  फासफेरिक

 संयन्त्र  के  लिए  उपकरणों

 की  सप्लाई

 कक

 2  ('  vit  )



 अता ०  +" हू०  संख्या

 8.Q.  Nos

 विषय  SuBjEct  PAcEs

 4803,  गोपाल  Indian  Gospel  Mission,  Kerala.  73

 केरल

 मनी पुर  लोक  निर्माण  विभाग  Purchases  made  for  P.  W.  D.,  Manipur  73

 द्वारा  की  गई  खरीद

 4803,  सीमा-शुल्क  की  ala  में  Shortfall  in  Customs  Returns

 कमी

 4806.  चिकित्सा  शिक्षा  के  बारे  में  Report  of  Commission  on  Medical  Educa-  74

 tion. matt  का  प्रतिवेदन

 4807.  विदेशी  कम्पनियों  द्वार  Remittance  of  Profit  by  Foreign  Companies  74

 Abroad विदेशों  में  लाभ  का

 जाना

 4808.  राजस्थान  का  भुतत्वीय  Geological  Survey  of  Rajasthan

 सर्वेक्षण

 4809.  भाखड़ा  से  राजस्थान  को  Eletricity  Supplied  to  Rajasthan  from  Bhakra  76

 बिजली  की  सप्लाई

 4810.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  Securing  of  appointments  by  Officers  of

 के  भ्र धि कारियों  द्वारा  Public  Sector  Undertakings  for  their

 सरकारी  क्षेत्र  में  अपने  relation  in  the  Private  Sector

 सम्बन्धियों  के  लिये

 मियाँ  तलाश  करना

 4811.  Central  Assistance  to  Mysore  State  77
 मैसूर  राज्य  को  केन्द्रीय

 सहायता

 4812.  लोक  निर्माण  Retrenched  Workers  of  Manipur  P.  W.  D.

 पुर  के  छंटनी  किए  गए

 कर्मचारी

 सरकारी  हकदारों  के  नियमों  Cancellation  of  Allotments  of  Government

 को  रह  किया  जाना  Quarters

 4814,  कोलार  सोना  खानों  में  Fire  Brigade for  Kolar  Gold
 Mines  79

 दमकल

 4815.  कोलार  सोना  खातों SUE  Cyna  Dust  at  Kolar  Gold-Fields

 घुल

 (  viii  )



 मता ०  प्रे ०  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 विषय  PAGE:

 Withholding  of  payments  by  1,  W.  D.,  Mani-  80 4816.  मनीपुर  के  लोक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  एक  श्रमिक  pur  to  a  labourer’s  Co-operative  Society

 सहकारी  समिति  के  देय

 भुगतान  का  रोक  लिया

 जाना

 Prize  Bonds  81.0 4817,  इनामी  ais

 4819.  मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  mer  capita  Income  of  Hoshangabad  and  East  8l

 श्योर  निमाड़  जिले  में  प्रति  Nimad  Districts  of  M.  P.

 व्यक्ति  सनाय

 4820.  सरकारी  उपक्रमों  में  मध्य  Number  of  Employees  belonging  to  Madhya  81

 प्रदेश  के  कम  चारी
 Pradesh  in  Public  Undertakings

 4891,  मध्य  प्रदेश  में  Centre  Sponsored  Schemes  under  Medical

 शिक्षा  कौर  प्रशिक्षण  के  Education  and  Training  in  Madhya

 Pradesh भ्रन्तगंत  केन्द्र  द्वारा  चलाई

 गई  योजनाएं

 4822,  मध्य  प्रदेश  में  मिट्टी  के  तेल  Shortage  of  Kerosene  (01111  Madhya  82

 Pradesh
 की  कमी

 4824,  फिल्मालय  Tax  Arrears  due  from  Directors  of  Filmalya

 टेड  के  निदेशकों  द्वारा  (P)  Ltd.

 कर  की  बकाया  राशि

 4825,  चिलका  भील  Ghilka  Lake  83

 4896.  नौरोजी  नई  दिल्‍ली  Standing  Kitchens  in  Government  Quarters  83

 के  सरकारी  क्वार्टरों  में  खड़े
 at  Nauroji  Nagar,  New  Delhi

 हो  कर  भोजन  बनाने  की

 व्यवस्था  वली  रसोइयाँ

 4827.  प्रत्यक्ष  कराघान  प्रशासन  के  Recommendations  of  Working  Group  on  84

 Direct  Taxation  Administration
 बारे  में  कार्यकारी दल  की

 सिफारिशें

 4828.  बैंक  ऋण  उदार  करने  के  Representation  from  Trade  Interests  to  Lib-  85

 eralise  Bank  Credit लए  व्यापारिक  कम्पनियों ि

 से  श्रम्यावेदन

 ि

 (



 अता०  प्री  संख्या

 U.S  .
 Nos

 i

 विषय  SUBJECT  पुष्ठ/ «0४5

 4899,  केन्द्रीय  सरकार  के  मकाँ  Withdrawl  from  G.  P.  Fund  Accounts  by  86

 चोरियों  द्वारा  भविष्य  निधि  central  Government  Employees

 के  खातों से  धन  का

 निकाला  जाना

 Evasion  of  Excise  and  Customs  duties  by 4830.  बिड़ला  की  फर्मों  द्वारा

 दन  पौर  सीमा  शुल्कों  का  Birla  Concerns

 ग्रपवेंचन

 4831,  कटार  शर  बहरयीन
 Loans  given  by  Kuwait,  Qatar  and  Bahrein  87

 द्वारा  ऋण  का  दिया  जाना

 4832.  मोम  का  उत्पादन  तथा  Produc
 ion  and  Export  of  Wax

 उसका  निर्यात

 Import  of  Fertilisers  from  Norway  88 4833.  aa  से  उब  रनों  का  रायात

 Demolition  of  Shahdra  Colonies 4834,  शाहदरा  में  बस्तियों  का

 गिराया  जाना

 4835,  कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  Proposal  for  increasing  production  in  89

 में  उत्पादन  बढ़ाने  का  Cochin  Refineries

 प्रस्ताव

 4836,  भारतीय  श्री-व्यवस्था  का  Growth  of  Indian  Economy

 विकास

 Demand  for  share  in  Corporation  Tax  90 4837.  राज्यों  द्वारा  निगम  करों

 Revenues  by  States के  राजस्व  में  हिस्से  की

 माँग

 4838.  मध्य  प्रदेश  के  मंत्रियों  द्वारा  Rifles  imported by  Ministers  of  Madhya

 प्रायश्चित  राइफलें  Pradesh

 4839.  इन्ही  पब्लिकेशन्स  Fo:eign  Exchange  given  to  INFA,  INFA  Publi-  91

 पौर  दुर्गादास  ऐमोशिएट्स
 cations  and  Durgadas  Associates

 को  दी  गई  विदेशी  मुद्रा

 Sarvapriya  Co-ope  tive  Housing  Building 4840.  सेंद्रिय  कोआपरेटिव  हाउस

 बिल्डिंग  सोसायटी  Society

 Power  Rates  in  Ladakh  92 4841.  लद्दाख  में  बिजली  की  दर

 4842.  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  Land  Acquired  for  Public  Undertakings

 अ्रचिगृही त  भूमि

 4843.  चिकित्सा  स्नातक  Medical  Graduates

 (  x  )
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 fang  SUBJECT  पृष्ठ  /PAGEs

 4844.  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  Communicable  diseases  Control  Program-  93

 gafa  में  संचारी  रोगों  का  me  during  Fourth  Plan  period

 नियन्त्रण  करने  के  सम्बन्ध

 में  कार्यक्रम

 4845.  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  Suspension  of  Aid  to  West  Bengal  94

 बाढ़  सहायता  कार्यों  के  लिए  ment  for  Flood  relief  Measures

 दी  जाने  सहायता

 स्थगित  करना

 Expert  Team  to  Assess  flood  requirements 4846.  पश्चिम  बंगाल  में  बाढ़ों  की

 रोकथाम  के  लिये  ध्रपेक्षित  of  West  Bengal

 राशि  के भ्रनुमान  के  लिए

 त्रिद्ेषज्ञों  का  दल

 95-96 4847.  कोयना  बाँध  Koyna  Dam

 Classification  of  Factories  in  Delhi 4848,  दिल्‍ली  में  क्रारखानों  का

 वर्गीकरण

 Seats  in  Medical  College  97 4849,  मेडिकल  कालेजों  में  स्थान

 Central  Assistance  to  Mysore  97 4850.  मैसुर  को  केन्द्रीय  सहायता

 Pilot  Rural  Electric  Cooperative  in  97-98 4851.  मध्य  प्रदेश  में  प्रयोग  के  रूप

 Madhya  Pradesh में  ग्रामीण  विद्युत  सरकारी

 समिति

 4852.  बिहार  सरकार  द्वारा  लिये  Loans  taken  by  Bihar  Government  98

 गये  ऋण

 98--99
 4853.  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  Food  Adulteration  Cases

 मामले

 4854,  विदेशी  ऋण  Foreign  Debt

 Prices  of  Penicilin 4855,  पेनिसिलीन के  मूल्य

 101
 41856.  बिहार  में  प्रतिव्यक्ति  बिजली  Per  Capita  Availabilty  of  Powerin  Bihar

 की  उपलब्धता

 Dams  and  Irrigation  and  Power  Projects  101
 4857,  बिहार  में  बाँध  ate  सिचाई

 in  Bihar तथा  विद्युत  परियोजनाएँ

 Off-Shore  Drilling 4858.  तट-दूर  ड्रिलिंग

 ि घता"घा1 0९  in  Off-Shore  Drilling  102
 4859.  तट-दुर  ड्रिलिंग  में  बाधाएं

 8.10  (11107  in  the  Country 4860.  देश  में  कुपोषण

 ) (  xi



 अंत  So  संख्या

 U.  5.  Nos.

 SuBjectT  पुष्ट  /PaGEs

 4861.  रांची  के  निकट  स्वर  रेखा  Dam  river  nzar  Ranchi

 नदी  पर  बाँध

 104 4862,  उड़ीसा  में  बतानी  नदी  Baitarai  River  Barrage  Project  in  Orrisa

 बाँध  परियोजना

 4863,  कर  प्रस्तावों  के  बारे  में  Rewarding  of Persons  giving  Constructive

 सरकार  को  |  रचनात्मक  Suggestion  to  Government  on

 देने  वाले  व्यक्तियों  Tax  Proposals

 को  पुरस्कार

 105--  106
 4864.  ७ बी  पाउडर  का  Import  of  Dextrose  Powder

 आयात

 4865.  लखपतियों  तथा  करोड़पतियों  Country’s  Capital  in  Hands  of  Millionaires

 केहाथों  में  देश  की  पूंजी
 Billionsries

 4866.  दिल्‍ली  में  बेला  रोड  स्थित  Terms  of  Lease  of  Bela  Road  Ice  Factory  107

 in  Delhi बरफ  के  कारखानों  की  परदेसी

 की  शर्तें

 4867.  बिजनौर  सिचाई  परियोजना  Bijnaur  Irrigation  Project  107

 4868.  10,  सई  दिल्‍ली  10, Janpath,  New  Delhi

 4869.  पोस्ते  की  खेती  वाली  भूमि  Acreage  of  Poppy  Cultivation

 4870.  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  111

 New  Delhi विज्ञान  नई  दिल्‍ली

 4871.  Status  of  Kanpur  City  112
 कानपुर  नगर  का  दर्जा

 4872.  Installing  of  Private  Water  Metersin  112
 नई  दिल्‍ली

 में  सरकारी  प्लेटों  में  पानी  Government  Flats  117  Puram,  New

 के  गेर-सरकारी  मीटर  Delhi

 लगाना

 113 4873.  पूंजी  निर्माण  Capital  Formation

 4874.  Excise  Duties  113
 उत्पादन-शुल्क

 4875.  Asian  Development  Bank  Conference  114
 एशियाई  विकास  बेक

 सम्मेलन

 4876.  देश  में  दस  सर्वोच्च  Ten  Top  Tax  Evaders  in  Country

 भ्रपवंचक

 4877.  खनिज  उत्पादन  Mineral  Production

 116 4878,  नई  सब्जी  Shop  at  New
 Subzimandi

 ,  Azadpur  (Delhi)

 पुर  में  दुकानें

 (  ali)



 अनाज  प्र०  संख्या

 U.  S.Q.  No

 च्रिषपघ
 पृष्ठ  Pace:

 4879.  प्राजादपुर  सब्जी  Azadpur  Sabzimandi,  Dethi

 दिल्ली  कया

 4880.  1969-70  में  राज्यों  द्वारा  Deticit  Budgets  presented  by  States  during  117

 घाट ेके  बजट  पेश  किये  1969-70,

 जाना

 4881.  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  समवायों  Flan  for  Clearing  up  Accidental  Spills  by

 द्वारा  आकस्मिक  रूप  से  गिर  Companies

 जाने  वाले  तेल  की  सफाई

 के  लिए  योजना

 4882.  झ्रासाम  में  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  Oil  Exploration  in  Bramh  aputra  Valley  118

 तेल की  खोज  in  Assam

 4883.  बम्बई  में  स्नेहक  तेल  शोधक  Lubricating  oil  Refinery  171  Bombay  118

 कारखाना

 4884.  केरल  में  वसूल  किया  गया  Revenue  Realised  in  Kerala.  119

 राजस्व

 Posts  Created  in  Customs,  Central  Excise  119
 4885.  सीमा  केन्द्रीय

 दन  धौर  आयकर  विभागों  and  Income  Tax  Departments

 में  बनाये  गये नए  पद

 4386.  दक्षिण  कोरिया  से  *निरोधਂ  Import  of  *Nirodh’  from  South  Korea  119---  120

 का  आयात

 4887.  एक  बेक  द्वारा  कांग्रेस  दल  Overdraft  of  करे  5,  10  lakhs  given  by  a  Bank  120

 to  Congress  Party को  उसके  हिसाब  से  10

 लाख  रुपये  अ्रधिक  दिये

 जाना

 4888.
 Khokhas  Allotted  to  Refugee  Rehriwalasin  121 कोटला  मुबारकपुर  (  नई

 दिल्‍ली  )  में  रेहड़ीवाले
 Kotla  Mubarakpu:,  New  Delhi

 शरणार्थियों  को  आवंटित

 खोखे

 Bhagwantham  Committee  on  Central  Water 4389,  केन्द्रीय  जल  तथा  faa

 झ्रायोग  संबंधी  भगवन् तम  and  Power  (0011711851011

 समिति

 122 4890.  गुजरात  में  सुरत  के  निकट
 Oil-Finds  at  sea-bed  Surat  in  Gujarat

 समुद्र  तल  में  तेल  का  पाया

 जना

 ) (|  xili



 अता ०  प७  सख्या
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 विषय  q¢3/  Paces

 4891,  कनाट  नई  दिल्‍ली  में  Closure  of  Badial  Roads  in  Connaught  122

 Place,  New  Delhi रेडियल  सड़कों  का  बन्द

 किया  जाना

 4892  तिपहिया  कालेज  के  Boycott  of  Examination  by  Tibbia  College  123

 थियों  द्वारा  परिवारों  का  Students

 बहिष्कार

 4893  गोल  मिनट  नई  Government  Quarters  111  (5010  Market

 दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वाटर  area,  New  Delh

 4894  Areas  earmarked  10 or  Nursery  Schoolin  124 रामकृष्ण पुरम  नई  दिल्‍ली  में

 नर्सरी  स्कूल  के  लिए  नियत  Ramakrishnapuram,  New  Delhi

 स्थान

 4995,  तकनीकी  प्रशिक्षण  केन्द्र  Training  to  Engineering  Trainees  at

 कोटा  में  इंजीनियरी
 Technical Training  Centre,  Kotah

 क्षत्रों  को  प्रशिक्षण

 4896  Pre-Fabricated  Flats  near  Houz  Khas  125 हौज  नई  दिल्ली  में

 New  Delhi
 पूर्वे-निर्मित  मकान  बनाना

 Pre  fabricated  Flatsin  South  Delhi  125 4897.  दक्षिण  दिल्ली  में

 fafaa  मकान

 श्रूविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent

 की  are  ध्यान  दिलाना  Public  Importance

 रूस  के  विमानों  की  भारत  से  होकर  Flightof R Lussian  Planes  to  Hanoi  over

 हनोई  के  लिये  उड़ान  {ndia

 श्री  gen  बिहारी  वाजपेयी  Shri  Atal  Bihari  Vajpavee  126

 श्री  fata  सिह
 Shri  Di  nesh  § Singh  126

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  128

 Patents  Bill पेटेंट  विषयक  129

 सभा का  काय  Business  of  the  House  130

 1  yen  )  संशोधन  Estate  Duty  (Distribution)  Amdment  131

 किया  ग  Bill—Introduced विधेयक  पुरःस्थापित  है  इर  न  इ  या

 अनुदानों
 की  नाच  Deniands  for  (72513

 (  xiv)



 विषय  SUBJECT  qe  /PAGES

 गृह-कायें  मंत्रालय  Ministry  of  Home  Affairs

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  131

 श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhury  133

 श्री  To  मु०  सईद  Shri  M.  Sayeed  134

 analan श्री  do  गोपालन  Shri P.  Vpal  Gil  135

 श्री  पाधोकाई  aerating  Shr  Paokai  r1aokip  138

 डा०  एम०  संतोष  Dr.  M.  Santosham  138

 श्री  नारायण  रेडडी  Shri  M.  N.  Reddy  140

 श्री  शिव  नारायणा  Shri  51160  Narain  142

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  Shri  १,  Ghavan  143

 Statement  re.  import  trade  control  policy आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के

 बारे  में  वक्तव्य

 ShriB.  R.  Bhagat  150 श्री  बज  राठ  भगत

 सिचाई  am  विद्या  मंत्रालय  Ministry  of  Irrigation  and  Power  166

 श्री  नंदा  गौहर  Shri  Nanja  Gowder  156

 श्री  मनु भाई  पटेल  Shri  Manubhai  Patel  157

 श्री  धीरेन्द्र नाथ  देव
 Shri  D.N.  Deb  158

 श्री  नि  र०  भास्कर  ShriN.  R.  Laskar  159

 160 श्री  महाराज  fag  भारती  Shri  Maharaj  Singh  Bharati

 Shri  Deorao  Patil  160 श्री  देवराज  पाटिल

 161 श्री  fro  कु०  मोहक  Shri 8.  Modak

 श्री  दुरायरासु  Shri  Dura  rasu  163

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  Shri  Sinddeshwar  Prasad  166

 श्री  गंगा  रेडडी  Shri  Ganga  Reddy  166

 कार्य-मंत्रणा  समिति  Business  Adviscry  Committee  166

 तेंजी  सवा  प्रतिवेदन  Thirty.  th  ird  Report  166

 घाघ  घंटे  की  चर्चा  Hal If-an-hour  discussion

 Hindustan  Zinc  Limited  166 हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड

 नौउम्र  Shri  Onkar  Lal  Bohra श्री  भ्रॉंकार  लाल  प्  166

 घी  जगनाथ  राव  Shri  Jaganath  Rao  167

 (  xv)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  ग्रनुदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 31  aa VEN,  Vie’  ।  10  1891  )

 Monday,  March
 31,

 1969  /  Chaitra  10,  1891  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  द  the  Chatr

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 dad  परमानेंट  लिमिटेड  को  feat  गया  आयात  लाइसंस

 *781  शी  यन्न दत्त  फार्मा  :  श्री  रवि  राय  :

 व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1968  के
 में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  जिसमें  उनके  उस  समय  के  तथा  वर्तमान  विशेष

 सहायक  श्री  सौंपे  द्वारा  लिखे  गये  कथित  पत्र  की  एक  sf  उद्धत  की  गयी  जिसमें  उन्होंने

 wad  परमानेंट  मंगनेट्स  लिमिटेड़  जिसके  उस  समय  उनके  पुत्र  प्रबन्ध  निदेशक  आयात

 लाइसेंस  जारी  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ;  भ्रांत

 क्या  उनके  बिचार  में  इस  मामले  जहाँ  तक  इस  सार्थ  के  बारे  में  उनके  पुत्र
 >  ठी

 तथा  श्री  तोपे  ज़ो  इस  साथ  में  अंशधारी  की  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  ie  bs  UL  अनौचित्य  है  ?

 |
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 fet  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  च  ०

 हा  लेकिन  उस  पत्र  में  पुनरुद्धरित  पत्र  श्री  सौंपे  का  नोट  था  mt

 ज | की  | मंत्री का  नोट  संख्या  सी  ०  जी०  mrs  /  46  (352)  2-60”  ar
 हवाला

 दिया  गया  था

 ्य  ठीक  नहीं  था  इसके  अतिरिक्त  नोट  में  मेसी  परमानेंट  मंगनेट्स  लिमिटेड  को  लाइसेंस

 जारी  करने  के  सम्बन्ध में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।  कम्पनी  को  पहले  ही  1961

 में  लाइसेंस  दिया  जा  चका  था  ।

 नही ं।

 थ्रो  स०  Ato  बनर्जी  श्री मन  प्रश्न  का  भाग  इस  प्रकार  है

 उनके
 विचार  में  इस  मामले  जहाँ  तक  इस  साथ  के  बारे  में  उनके  पुत्र  तथा

 श्री  जो  इस  सारे  में  अंशधारी  की  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  कोई  अनौचित्य

 नहीं
 ह

 इससे  श्री  सेठी  के  लड़के  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ह ै।

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  Sir,  my  question  is  directly  connected  with  Shri  Muraryi
 Desai  or  with  his  Private  Secretary.  It  can  be  replied  to  only  by  Shri  Desai  or  by  some  other

 person  who  15  stllin  higher  position  Shri  Sethi  cannot  take  a  decision  in  this  regard

 in  196]  नि  would Shri  Tonpe  purchased  some  shares  of  the  Permanent  Magnets  Ltd

 like  to  know  whether  prior  permission  of  the  Government  was  obtained  by  him  ?  He,  in

 the  capacity  of  Private  Sec
 retary

 to  Finance  Minister  wrote,  letters  to  various  authorities  the

 record  of  which  is  available  in  the  Rajya  Sabha.  I  would  like  to  know  whether  any  definite

 action  would  be  taken  against  this  high  official  who  misused  his  position  and  worked  against

 the  conduct  rulcs  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  were The  shares  purchased  by  Shri  onpe  fully  paid  by  him

 Rs.  625  in  1961  Rs.  625  ॥  ०»  ०

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  Ww  inted  to  know  whether  AY  nat  nri WUENCL  of  Not  r  101  permission  was

 obtained  by  him  ?

 Shri  C.  Sethi  I  am  np  aware  of  this

 anev  are Shri  Yajna  Dutt  Sharma  J  do  not  want  detail  ailable  in  Rajya  Sabha
 I  only  want  to  know  whether  in  accordance  with  service  rules,  it  is  necessary  or  not

 in  such  cases  and  whether  he  obtained to  obtain  prior  permission  such  permission  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  When  the  Honourable  Member  is  aware  of  the  proceedings  of

 Rajya  Sabha,  there  was  no  need  to  ask  this  question  I  can  tell  about  whatever  information
 af i  have  in  this  regard

 Shri  Yajra  Dutt  Sharma  Then  ,  this  question  may  be  put  off

 Shri  P.  C.  Sethi  Shri  Tonpe  did  not  write  a  letter  for  arranging  for  a  licence.  The
 letter  dated  23rd  June,  1961  relatcd  to  this  change  of  the  country  and  the  &1021'8110171.  This
 could  be  done  under  the  then  existing  rules,  It  could  be  any  country  in  the  general  currency
 Area  instead  of  Italy’  The  second  note  which  he  wrote  related  to  increase  in  the  machinery.
 This  was  also  done  according  to  the  prescribed  procedure.  The  third  letter  related  to  revali-

 dation  of  licenses.  It  was  also  written  as  per  rules,  The  intention  behind  writing  these

 letters  has  already  been  explained  by  the  Deputy  Prime  Minister  in  the  House,  Everything
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 was  done  to  expedite  the  process.  There  Was  no  impropriety  in  the  action  taken.

 The  same Shri  Yajna  Dutt  Sharma  reply  was  also  given  by  the  Deputy  Prime

 Minister  in  the  Rajya  Sabha.  The  Minister,  on  behalfof  the  Government  wants  to  tell  that
 whatever  was  done  was  aroutine.  But  the  language  used  in  the  letters  indicates  that  the  person
 concerned  had  some  personal  interest  in  the  firm.  would  like  to  know  whether  officers  are

 and in  the  habit  of  writing  of letters  of  thanks  in  official  routine  to  expedite  certain  cases

 whether  to  have  a  mecting  arranged  also  comesin  the  routine  ?  The  factis  that  the  bureaucrats

 alway  stand  in  the  way  of  quick  disposal.  Whether  the  Honourable  Minister  would  continue
 an  enquiry  to  go  into  details  whether  thosc  letters  were  written  with  personal  motives  or  they
 were  written  as  a  routine.

 Shri  C.  Sethi  :  I  have  certain  information  about  the  point  raised  first  by  the  Honour-

 able  Member.  The  money  was  paid  in  instalments  of  Rs.625  each.  It  is  not  necessary  to

 obtain  permission  of  Government  if  the  amount  paid  is  less  than  Rs.1,000.

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  The  amount  comes  to  Rs.2,500  by  paying  an  instalment

 of  Rs.625.

 Shri  P.  C.  Sethi  The  total  value  of  share  is  Rs.2,500  and  Rs.625  was  spent  on  each

 occasion.  The  letter  of  thanks  is  generally  written  by  all  after  the  work  is  completed  as  a

 matter  of  courtesy.

 श्र  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  श्री मनु  ,  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाती  यदि  माननीय

 मंत्री  य  बतला  देते  कि  विशेष  सहायक  ने  न  केवल  इस  फर्म  के  मामलों  को  शी घनता  से  निपटाया

 है  alta  दूसरी  फर्मों  के  मामले  भी  उतनी  ही  शीघ्रता  से  निपटाये  गये  ट् क ध  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूँ  कि  क्या  विशेष  सहायक  ने  केवल  इस  कम  के  मामले  को  ही  शीघ्रता  से  निपटाया

 थ्रिलर  दूसरी  फर्मों  की  भी  इस  संबंघ  में  सहायता  की  ।

 श्री  प्र०  सेठी  :  इस  सवाल  को  दूसरे  सदन  में  भी  उठाया  गया  था  कौर  उप

 प्रधान  मंत्री  ने  बताया  था  कि  इस  प्रकार  के  ale  भी  मामले  धाये  थे  कौर  उन  पर  विचार

 किया  गया  ।  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिये  समय-समय  पर  कार्यवाही  की  गई  है

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  जानना  चाहत ेहैं  कि  क्या  केवल  यहीं  फर्म  थी  अथवा  कौर  भी

 कोई  फर्में  थीं  ॥

 श्री  प्र०
 चं०  सेठी

 :  मैंने  कहा  है  कि
 इस  प्रकार के  अनेक  पत्र  प्राप्त  हुये  we  ag  aa

 मंत्रालयों  को  इस  विषय  में  लिखते  रहे  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  जब  इस  सवाल  का  जवाब  उप  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दुसरे

 सदन  में  दिया  गया  था  तो  सदस्यों  को  श्राम  तौर  पर  उनके  पुत्र  के  भ्रामक  के  बारे  में

 विश्वास  नहीं  हुमा  ।  मु  खेद  है  कि  मैं  इस  सवाल  को  उस  समय  पूछ  रहा  हूँ
 जब  कि  उप

 प्रधान  मंशी  देश  से  बाहर  किसी  शव-यात्रा  में  भाग  लेने  गये  हैं  ।  फिर  भी  मैं  ag  जानना

 चाहूँगा  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  हाल  ही  में  श्री  चन्द्र दो खर  wie  श्री  मोरारजी

 देसाई  के  बीच  हुये  विवाद  की  झोर  श्रीकृष्ण  किया
 गया  है  ।  यह  मामला  मगर  एक  घरेलू

 मामला  होता  तो  मैं  यह  प्रश्न  नहीं  पूछता  ।  लेकिन  यह  प्रश्न  एक  सार्वजनिक  विवाद  का  प्रदान

 बन  गया  है  tare  हमें  श्री  देसाई  के  विरुद्ध  इस  सम्बन्ध  में  कौर  alas  प्रमाण  मिले हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  fas  मोडी  :  इसका  सम्बन्ध  उनकी  विचारधारा  से

 श्री  स०  मों०  बनर्जी  :  इस  बीच  मानवीय  सदस्यों  से  उत्तेजित  न  होने

 की  प्रथम  करूँगा  ।  मैं  उनसे  श्री  मोरारजी  देसाई  का  अधिक  सम्मान  करता हूं  ।  मैं

 पत्रों  से  उद्धरण  पढ़ता  हूं
 :

 श्ड्प  बीच  श्री  चन्द्रशेखर  ने  उनके  द्वारा  लगाये  ay  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कौर

 प्रभार  प्रधान  मंत्री  को  भेजे

 इनमें  से  एक  ade  कमेटी  परमानेंट  मेगनेट्स  लिमिटेड  के  बारे  में  लगाया  गया

 कया  प्रधान  मंत्री  इन  कागजातों  के  मिलने  के  चाहे  वे  झ्रारोप  श्री  मोरारजी  के

 विरुद्ध  हों  अथवा  उनके  पुत्र  के  विरुद्ध  जाँघ  करबायेंगी  क्योकि  wa  यह  एक  सावंजनिक

 विवाद  बन  चुका है
 कौर  वे  लोगों  की  नजरों

 में
 गिर  चुके  हैं  ।

 श्री प्र०
 चल  सेठी

 :  इस  प्रदान  का  सम्बन्ध
 प्रधान  मंत्री  से  है

 न  कि  मुझसे ।

 अध्यक्ष  महोदय :  इससे  पहले  कि  मैं  अगले  प्रश्न  पर  चर्चा  आरम्भ  करवाऊं  मैं  श्री

 यज्ञ  दत्त  शर्मा  को  यह  बता  दू  कि  यदि  वे  बाघ  घन्टे  की  चर्चा  करवाना  चाहते  हैं  तो  उनको

 इसकी  पहले  सुचना  देनीਂ  चाहिये  aa  उनको  यह  नहीं  मान  लेना  चाहिये  कि  मैंने उस  चर्चा

 के  लिये  अनुमति  दे  दी

 सलेम  में  छह  बनाने  के  संयंत्र

 *  782.  श्री
 सीता  राम  केसरी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भर  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मद्रास  में  सलेम  के  निकट  लोह  वयस्क  का  लाभ  उठाने

 के  लिये  छर्रा  बनाने  के  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिये  10  करोड़  रुपये  की मंजूरी  दी

 क्या  ऐसी  परियोजनाएं  बिहार  राज्य  में  भी  शुरू  की  ak

 यदि  तो  इसके  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  खान  और  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  ua):

 (%)  नहीं  ।

 बिहार  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  में  पेले टाइ जेशन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 Shri  Sita  Ram  Kesri  Iron  ore  is  an  exportable  conmodity  mga O  ur  country.  In  reply
 tomy  question  the  Minister  had  stated  that  there  is  no  proposal  under  consideration  in  regard to  establishment  of  a  Plant  in  Madras.  May  I  know  whether  any  proposal  for  setting  up  a
 Pellatization  Plant  in  Orissa  is  under  consideration  ?

 श्री
 जगन्नाथ  राव  :  जी  नहीं

 Shri  Sita  Ram  Kesri  :  There  has  been  a  considerable  fall  in  the  export  of  iron-ore.
 Japan  imports  a  lot  from  this  country.  In  view  of  this,  is  there  any  scheme  to  establish  a
 plant  either  in  Orissa  or  in  Bihar  or  in  Goa  so  as  to  increase  export  of  iron  ore  ?

 4



 मौखिक  उत्तर 31  1969

 Ee

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  पेलेटाइजेशन  संयंत्र  ay  लगाया  जाता  है  जहाँ  खनिज  में

 30  प्रतिशत  लोहे  के  तत्व  उपलब्ध  होते  हैं  ।  परिष्करण  तथा  गोले  बनाने  से  खनिज  में  लोह

 तत्व  की  60  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  होती  है  ।  जापान  को  65  से  67  प्रतिशत  तक  निर्यात

 किया  जा  रहा  मत  इसके  पेलेटाइजेशन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  बेलाडिला  जहाँ से

 जापान  को  लोह  खनिज  का  निर्यात  किया  जाता  वहाँ  काफ़ी  मात्रा  में  उत्तम  लोहा  उपलब्ध

 है  धौर  पेलेटाइजेशन  के  सम्बन्ध  में  एक  योजना  विचाराधीन  है  ।

 थ्री  एस०  कडप्पा  श्री मनु  , मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वह  मेरी  समय  में

 नहीं  जाता  ।  यह  खेद  की  बात  है  कि  सलेम  में  लगाये  जाने  वाले  इस  संयंत्र  की  लागत  को  100

 करोड़  रुपये  से  कम  करके  10  करोड़  रुपये  करने  के  बावजूद  भी  इसे  वहाँ  लगाया  नहीं  जा  रहा

 है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हैँ  कि  यदि  वे  इस  संयंत्र  को  वहाँ  नहीं  लगाना  चाहते  हैं  तो  राज्य

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  भूमि  क्यों  प्राप्त  कर  रही  है  ?  राज  सबको  यह  विश्वास  दिलाया  जा

 रहा  है  कि  यह  संयंत्र  वहाँ  लगाया  ।  मन्त्री  महोदय  इस  विषय  में  स्पष्टीकरण

 दें  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  तमिलनाडु  सरकार  सलेम में  इस्पात

 का  कारखाना  लगाए  जाने  के  लिये  आन्दोलन  कर  रही  इस  विषय  पर  योजना  आयोग  में

 एक  बैठक  में  विचार  किया  गया  जहाँ  मद्रास  के  मन्त्री  भी  उपस्थित थे  ।  वहाँ  यह  निश्चय  किया

 गया  कि  यदि  तमिलनाडु  की  हिस्से  की  चौथी  योजना  की  500  करोड़  रुपये  से  अधिक

 होगी  श्योर  यदि  वहाँ  से  लोहे  का  निर्यात  किया  जा  सके  तो  यह  कारखाना  वहाँ  लगा  दिया

 जाये  ।  इस  विषय  का  अघ्ययन  करन ेके  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  है  कौर  उसके

 वैदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 Shri  Shinkre  Many  difficulties  have  come  up  recently  in  the  expert  of  iron  ore
 and  maganese.  The  ore  found  here  is  of  low  grade  ard  as  such  the  exporters  here  cannot

 compete  with  the  Brazilians  or  The  producers  of  low  grade  suffer  loss,  In
 Goa  many  pelletization  plants  have  been  set  up  in  private  sector,  I  would  like  to  know
 whether  any  steps  would  be  taken  to  establish  a  Pelletisation  Plant  in  the  Public  Sector
 so  as  to  make  use  of  low  grade  iron  ore  and  maganese  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  जसा  मैंने  कहा  इस  बारे  में  एक  कार्यचालन  दल  द्वारा  जाँच
 की  जा  रद्दी  है  ॥

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  The  consumption  of  steel  has  increased  in  the  country.
 You  have  given  directions  to  your  firms  that  they  should  export  lesser  quantity  of  steel  than
 they  actually  want  to  export,  In  view  of  the  fact  that  the  steel  plant  of  Ranchi  will  have
 no  work  after  1972  because  it  has  no  advance  booking  and  that  there  is  great  agitation  in
 Salem  for  setting  up  a  steel  Plant  because  of  the  fact  that  there  ig  good  percentage  of
 steel  content  in  the  iron  ore  there,  what  are  the  reasons  for  not  establishing  a  heavy
 Plant  there  ?

 श्री  जगनाथ  राव  पाँचवें  इस्पात  के  कारखाने  की  स्थापना  के  बारे  में  योजना
 प्रयोग  विचार  कर  रहा

 है
 ।  हो  सकता

 है
 कि  इसको  चौथी  योजना  में  नहीं  लगाया  जा
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 शर्त  इस कारखाने  को  सलेम  में  अथवा  किन्हीं  अन्य  स्थानों  पर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग

 द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ॥

 भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  को  हानि

 *  7183.  att  क०  लक प्पा  डॉ०  सुनील  लेयर

 श्री  To  श्री वरन  :

 क्या  पेट्रोलियम  तिरा  रसायन  ओर  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  एल्युमीनियम  कम्पनी  लिमिटेड  को  इसकी  स्थापना  के  समय  से

 माहताबों  स्टाक  में  कभी  atk  भाग  लगने  के  कारण  कितनी  राशि  की  हानि  हुई  ;

 क्या  इन  मामलों  की  जाँच  की  गई  थी  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 रहे  ;  कौर

 इसके  कार्यकरण  में  त्रुटियों  का  पता  लगाने  ate  उसमें  सुधार  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खाम  तथा  धातु  मन्त्री  जगन्नाथ  :

 भारत  श्रल्युमी  नियम  कम्पनी  लिमिटेड  को  1968  में  एक  बिजली  की  मोटर

 att  पम्प  की  चोरी  के  कारण  1,100  रुपये  की  हानि  हुई  we  कोरबा  परियोजना में  एक

 शोरे  की  चोरी
 के  कारण  '20  रुपये  की  हानि  हुई

 बिजली  की  मोटर  भर  पम्प  की  चोरी  का  मामला  पुलिस  को  सौंपा  गया  था  जो

 मामले  की  जाँच  कर  रही  है  ।

 कोरबा  में  सुरक्षा  भ्रमणकारी  जो  पुलिस  अधीक्षक  के  रक  के  प्रधान  एक  सुरक्षा

 विभाग  खोला
 गया  है  शौर  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपाय  ges  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  Fo  लक प्पा  मैं  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  ।  भारत  सरकार

 की  गलत  योजना  तथा  नियमित  नीतियों  से  सरकारी  क्षेत्र  की  प्राप्तियाँ  भारी  हानि  में

 afar  हो  गई  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 श्री  जगन्नाथ राद
 :  भाग  प्रश्न  के  भाग  भ्र ौर  से  सम्बद्ध  है  ।  मुख्य

 प्रश्न  भ्रनियमितताओओं  के  कारण  इस  कम्पनी  को  हुई  हानि  के  बारे  में  है  ।  मत  भाग

 के  उत्तर  में  हमने  कहा है  कि  हमने  पुलिस  श्रमिक  के  समान  सुरक्षा  अधिकारी  के  श्रधोन

 सुरक्षा  विभाग  स्थापित  कर  सुरक्षा-व्यवस्था  को  ges

 श्री  क०  लक प्पा  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  गलत  है  ।  जिस  अधिकारी  ने

 यह  जानकारी  दी  है  उसने  सभी  तथ्यों  ate  जानकारी  को  छिपाया  है  ale  मंत्री  महोदय  ने  afe-

 कारी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  को  तोते  की  तरह  पढ़  दिया  है  ।  इस  कारखाने  के  साथ  अधिकारियों

 का  एक  गुट  है  जो  उस  प्रकार  कार्य  कर  रहा  हे  जो  सरकारी  क्षेत्र के  उस  उपक्रम  के  ठीक  लग
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 से  कार्य  करने  के  लिए  लाभदायक  नहीं  ।  क्या  सरकार  उन  अधिकारियों  द्वारा  किये  गये  कार्यों

 at  श्रनियमितताय्रों  की  जाँच  करायेगी  ?

 श्री  जगन्नाथ  राद  :  मेरे  विचार  में  सदस्य  सरकारी  क्षेत्र
 के

 विरुद्ध  हैं  ।  परन्तु  इस

 कम्पनी  द्वारा  उठाई  गई  हानि  केवल  1,100  रुपये  है  ।

 श्री  क०  लक प्पा  :  उन्होंने  wa  को  नहीं  सभा  ।  मैं  उन  अधिका  रियों  के  विरुद्ध

 जाँच  चाहता  हूँ  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  ।  वे  सरकारी  क्षेत्र  में

 जानबूझ  कर  गलतियाँ  कर  रहे  हैं
 जिससे

 यह  बदनाम  हो  जाये  |  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  जो  कदम  उठाये  गये  हैं  मैंने  उनका  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  है

 Recuritment  in  Public  Undertakings

 Shri  Molahu  Prasad *  784,  Shri  Om  Prakash  Tyagi

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  stop  all  fresh  recuritment  in  new  public  under-

 takings  except  five  to  seven  per  cent  of  the  total  posts  by  recruitment  of  local  people,  as
 also  to  transfer  surplus  employees  in  the  existing  undertakings  to  new  ones  in  order  to  make

 good  the  heavy  losses  being  incurred  by  the  Public  Undertakings  ;  and

 (b)  if  so,  whether  any  scheme  is  being  prepared  for  this  purpose  .

 f  a)  an The  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  P.  C.  Sethi)  \  bad  d  (0)  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the  Howse.

 STATEMENT

 | है ॥  is  not  possible  to  lay  down  any  uniform  rules  in  this  regard  and  transfee  of  surplus
 employees  from  an  existing  undertakin,  to  anew  one  can  be  carried  out  only  when  practicable,

 The  Administrative  Reforms  Commission  has  made  certain  recommendations,  however,

 regarding  the  question  of  surplus  staif  and  these  have  been  accepted  by  Government  and  com-

 municated  to  all  public  sector  undertakings.  These  are  as  follows

 Rec,  Recommendation  of  the  Administrative  Reforms  Commission.

 ह ३ |  e

 51  (1)  Proper  work  standards  and  other  control  techniques  should  be  adopted  from  the
 very  beginning  to  avoid  over-staffing.

 (2)  In  the  undertakings  where  has  become  chronic,  work  studies  should
 be  undertaken  by  industrial  engineers  to  find  out  the  extent  and  area  of  over-staffing.

 (3)  The  normal  vacancies  occuring  in  the  over-staffed  departments  may  be  left
 unfilled  :  employees  who  are  found  surplus  may  be  allowed  to  frecly  apply  for

 jobs  outside.  Skilled  workmen  should  be  persuaded  with  the  help  of  incentives,
 if  necessary,  to  do  without  the  assistance  of  helpers.  The  practice  of  having  helpers
 should  not  be  allowed  in  the  new  projects.

 (4)  Greater  use  should  be  made  of  construction  corporations  in  the  public  sector  and
 non-departmental

 agencies  wherever  such  a  Course  is  feasible,
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 Shri  Om  Prakash  Tyagi  The  statement  laid  by  the  hon,  Minister  does  not  furnish
 the  reply  to  my  question.  I  had  asked  in  my  question  that  the  surplus  employees  in  public
 sector  which  are  to  be  retrencied  should  be  transferred  to  the  new  undertakings  being
 installed  in  the  public  sector,  You  have  stated  that  this  recommendation  has  been  made  by
 the  Administrative  Reforms  Commission  also  that  surplus  employees  should  be  allowed  to  apply
 in  other  places  freely.  My  question  is  that  whether  they  apply  or  they  do  not  apply,  why
 should  not  the  Government  transfer  them  to  such  places  ?  What  is  happening  to-day  is
 that  the  officers  there  are  recruiting  their  own  relatives  and  the  retrenched  persons  are  un-

 employed,  Thererfore  want  to  know  from  the  Government  whether  they  would  absorb
 the  retrenched  employees  in  their  new  undertakings,  which  would  also  ensure  continued  service
 for  them  ?

 Secondly  ,  you  have  stated,  should  be  undertaken  by  industrial  engineers  to

 find  out  the  extent  and  area  of  Have  you  collected  any  statistics  regarding  the  mum-
 ber  of  unemployed  persons  and  the  number  of  persons,  out  of  them,  who  can  be  transferred  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  have  stated  that Mr.  Speaker,  in  answer  to  the  first  question
 transfers  would  be  carried  out  only  when  possible  and  practicable.  There  are  certain  diffi-

 culties  before  us  in  regard  to  carrying  out  transfers  é.g.  when  the  question  of  transferring  the

 surplus  employees  of  Hindustan  Steel  to  Bokaro  arose,  at  that  time  Bihar  raised  a  question  that

 the  people  of  Bihar  only  should  be  employed  there.  Therefore  wherever  transfer  is  practicable,
 we  have  no  objection.

 As  far  as  the  other  question  is  concerned  according  to  the  information  provided  by  the

 Public  Bureau  of  Enterprises,  15  thousands  persons  are  surplus  in  Hindustan  Steel,  Indian

 Oil  Corporation,  Heavy  Engineering  Corporation  and  Indian  Drugs  and  Pharmaceuticals  as
 on  30.  9.  67.

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  The  cause  of  unsuccessfulness,  indiscipline  and  misma-

 nagement  in  most  of  the  public  undertakings  is  that  political  personalities  are  being  appointed

 as  Managing  Directors.  There  is  a  rule  that  no  Government  employee  would  have  any  con-

 nection  with  political  parties,  I  want  to  know  whether  such  rule  would  be  made  applicable

 to  the  public  undertakings  that  no  employee,  particularly  the  Managing  Director,  should  have  any

 connection  with  any  political  party,  so  that  discipline  and  efficiency  are  maintained  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  :  The  persons  appointed  to  such  posts  are  appointed  on  the  basis

 of  their  General  Knowledge  and  their  outstanding  efficiency.  The  Deputy  Prime  Minister  has

 already  replied  to  a  question  regarding  the  desirability  of  appointing  such  persons.

 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  My  question  has  not  been  replied  to.  wanta  clarification

 to  the  fact  that  while  appointing  a  Government  employee  it  is  checked  that  he  is  not  con-

 nected  with  any  political  party—why  not  apply  the  same  criterion  to  the  Public  Undertakings?

 Shri  P.  C.  Sethi  The  suggestion  made  by  the  hon.  Member  would  be  considered,

 Shri  Molahu  Prasad:  Before  asking  the  question  I  want  to  make  a  request  to  you,  We

 daily  receive  three  or  four  chits  from  your  office—our  supplementary  questions  would  not  be  put

 down  as  they  relate  to  State  but  several  questions  relating  to  State  Govern-
 t

 ments,  by  certain  Members  have  been  put  qaown. daw  Ours  is  only  a  supp  aN le  me ALY:  ary  question,
 to,  I  a while  several  original  questions  have  beer  replied  have  complaint  against

 your
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 अध्यक्ष  महोदय :
 यदि  आपने  इस  सम्बन्ध  में  qe  होता  तो  मैं  इसकी  जाँच

 कर  सकता  था ।  इस  प्रकार  इसे  उठाने  का  कोई  लाभ  नहीं  ।

 Shri  Molahu  Prasad  :  have  written  several  times  I  donot  know  whether  some
 of  your  messenger  gives  the  reply.

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बाप  कोई  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  azar  मैं  feat  कौर  को

 बुलाऊं  ?

 I  do Shri  Molahu  Prasad  :  This  is  not  my  question.  not  know  how  this  question
 has  been  put  against  my  name,  12  question  against  the  name  of  each  member  have  bcen  ad-
 mitted.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जाँच  करूगा  |

 Shri  Molahu  ‘Prasad  :  Don’t  you  want  to  listen  to  complaint  against  your  office  ?
 You  have  not  done  anything  about  diglot-printing  of  Parliamentary  (0111 11111 065 ,  .

 अप्यय  महोदय  :  बाप  कृपया  बेठ  जायें  |

 Shri  Molahu  Prasad  :  Please  inform  us  as  to  why  the  proceedings  of  Parliamentary
 Committees  are  not  being  translated  into  Hindi  ?

 ps  वमन अध्यन  महोदय  शातिशांति  ।  मैं  बोल  रहा  मैं  इसकी  इजाज  त  नहीं  दे  सकता  |

 यह  प्रश्न-काल  है  at  मैं  चाहता  हू ँकि  सभा  को  इससे  लाभ  हो  न  कि  इसे  केवल  विवाद

 उठाने  के  लिये  प्रयोग  किया  जाये  ।

 Shri  Molahu  Prasad  :  I  want  to  know  as  to  what  has  been  done  on  our  bchalf ?
 Mr.  Speaker,  tne  questions  I  want  to  ask  are  not  admitted  by  your  office,  they  club  useless

 questions  with  it.  Please  caution  your  office.

 Mr.  Speaker  :  Shri  Rajendra  Barua

 भी  राज ेद्र  बरुआ  :  जब  कभी  भी  कोई  सरकारी  उपक्रम  आरम्भ  किया  जाता  है

 तो  यह  स्थानीय  जनता के  निष्कासन  से  ares  होता  है  ।  कौर  फिर  उन  लोगों  के  मन  में

 ma  उत्पन्न  होती है  कि  रोजगार  के  ध्रवसर  बढ़  हैं  परन्तु  वास्तव  में  मैंने  यह  देखा  है

 कि  विभिन्न  राज्यों  अथवा  क्षेत्रों  में  सरकारी  उपक्रमों  की  स्थापना  से  यह  माँग  की  जा  रही

 है  कि  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  दूसरी  कौर  पुराने  उपक्रमों  में

 फालतू  लोग हैं  ।  क्या  सरकार  कोई  सकारात्मक  नीति  aaa  जिससे  उन  दो  स्थितियों में

 मेल  हो  श्योर  क्षेत्रीय  तनाव  कम  हो  जो  सरकारी  उपक्रमों  में  रोजगार  के  कारण  उभर

 रहा है  ।

 Shri  Molahu  Prasad  :  Mr.  Speaker,  you  are  not  giving  your  ruling  in  the  matter.

 Shri  Shiv  Chandra  Jha:  He  may  be  allowed  to  ask  a  question.

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाप  बैठेंगे  अथवा  नद्दी  ?

 Shri  Molabu  Prasad  :  I  am  taking  my  seat,  but  let  the  Government  give  reply  to  my

 question.

 अध्यक्ष महोदय  :  आपको  पहले  बैठना  होगा
 ।  मैं  इस  पर  निचार  करूगा  कि  कया यह

 grave  है  ?  श्राप  इस  प्रकार  आदेश  नहीं  दे  सकते  |
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 श्री  प्०  चु ०  सेठी  :  भर्ती  की  वर्तमान  नीति  के  1960  का  उद्योग  मंत्रालय

 का  एक  सेक्युलर  है  शौर  उसी  का  अनुसरण  किया  रहा  है  ।  जहाँ  तक  तृतीय  ae  चल चतुथ

 श्रेणी  के  कर्मचारी  की  भर्ती  का  सम्बन्ध  उन्हें  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  से  लिया  जाना

 चाहिये  att  जब  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  उन  पदों  के  लिये  नाम  ay  देता  तो  फिर  बाहर

 से  व्यक्तियों  को  लाया  जाता  हैं  ।  wea  तकनी की  पदों  पर  भ्रमित  भारतीय  arent  पर  विचार

 किया  जाता  घूरता  विज्ञापन  दिये  जाते हैं  कौर  उन  पर  श्रबन  भारतीय  mare  पर  न  कि

 क्षेत्रीय  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 Shri  Molahu  Prasad  :  I  want  to  know  tne  conditions  of  service.  On  the  one  hand
 there  are  students  with  English  medium  on  the  other  hand  there  are  students  who  receive
 instructions  through  their  mother  tongues,  whether  -Government  propose  to  frame  any  such
 rule  whereby  students  with  regional  languages  sliould  receive  preference  over  students  with

 English  medium  ?

 Shri  ि  C.  Sethi  :  This  question  does  not  rclate  to  Government  services  only.  This

 question  relates  to  services  in  public  undertakings.  As  far  as  services  in  public  undertakings  is

 concerned,  as  already  siated  by  me  local  persons  are  recruited  for  Class  III  and  Class  1V

 posts.  Being  local  people,  naturally  they  get  the  benefit  of  regional  language.

 Shri  Molahu  Prasad  :  I  want  to  know  what  arrangements  have  been  made  to  en-
 sure  that  students  with  medium  as  regional  languages  should  get  preference  over  students  with

 English  medium.

 Shri  P.  C.  Sethi  As  already  stated  by  me,  no  such  discrimination  is  made  for
 Class  111  and  Class  1V  posts,  only  local  persons  are  taken  there  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मो लहू  प्रसाद  का  कहना  है  कि  उन्होंने  प्रश्न  की  सूचना  नहीं  दी

 वह  कृपया  कार्यालय  में  जा  कर  ay  हस्ताक्षर  का  प्रश्न  देख  लें  ।  वह  अवश्य  ya  गये

 होगे  ।

 Shri  Bishwanath  Roy  :  In  view  of  the  fact  that  recruitment  of  labourers  is  limited
 to  the  manifest  needs  at  the  time  of  setting  up  industries  in  the  public  sector,  may  I  know
 as  to  why  the  number  of  labourers  in  the  public  sector  industries  has  increased  to  such  an
 extent  that  they  arebeing  transferred  to  other  places  ?

 श्री  to  च्े ०  सेठी  :  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  इसका  पूरी  तौर  पर  भ्रध्य यन

 किया  है  ।  उन्होंने  हीन  चार  कालरा  बताये  हैं  ।  उदाहरण  के
 तौर

 पर  मैं  आपको  बतलाऊँ  :

 (1)  प्रारम्भिक  श्रवस्थाश्रों  में  वैज्ञानिक  आधार  पर  मानव-शक्ति  की  का

 अभाव  |

 (11)  प्रारम्भिक  श्रवत्थाश्ों  में  भर्ती  को  आवश्यकता  के  श्राघार  पर  सीमित  करने  में

 प्र्नफल ता  wt  स्वीकृत  सख्या  तक  दसतूरी  ढंग  से  भर्ती  करते  रहने  की  प्रवृत्ति  ।

 पब  हम  सभी  सरकारी  उपक्रमों  से  कह  रह ेहैं
 कि  वे  मानव-शक्ति  तथा  कार्य-मूल्यांकन

 के
 सम्बन्ध  में  औद्योगिक  इंजीनियरी  यूनिट  से  ar  क्सी  अन्य  सक्षम  प्राधिकारी  से  अध्ययन

 कराये  ।  उनके  भ्रध्ययन  कर  लेने  के  वाद  ही  फालतू  कम  चोरियों  के  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  का
 पता  चलेगा  ।
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 श्री  मा०  कौशिक  प्रशासनिक  get  aia  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि

 फालतू  कर्मचारियों  को  सरकारी  उपक्रम  से  निकाल  कर  दूसरे  सरकारी  उपक्रम  में  भर्ती  करने

 के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  क्या  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है

 प्रौढ़  यदि  तो  क्या  प्रत्येक  उपक्रम  को  arta  दे  दिये  गये  हैं  कि  वे  सरकार  को

 समय  पर  सुचना  दें  कि  थे  विचारों  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  हो  रही  हैं  याननह्दीं  ?

 श्री  प्रे  चे०  सेठी  :  प्रशासनिक  सुधार  ध्यानयोग  ने  कुछ  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश

 की  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  पूर्णरूपेण  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उसने  विभिन्न

 सरकारी  उपक्रमों  से  उन  सिफारिशों  का  पालन  करने  के  लिये  कहा

 श्री  रंगा  :  पूछा  यह  गया  है  कि  क्या  आपको  विभिन्न  उपक्रमों  से  वहाँ  के  श्रमिकों  की

 स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  समय-समय  पर  मिलती  रहती  है  ?

 श्री  खर्च  सेठी  :  ्  उनसे  प्राप्त  जानकारी के
 प्राकार  पर  ही  कहा

 जा  रहा  है  ।

 श्री  क०  ato  कौशिक :  मैं  समय-समय  पर  वाली  जानकारी  के  बारे  में  जानना

 चाहता  था  ।

 श्री  प्र०  च  ०  सेठी  :  जहाँ  तक  जानकारी  का  सम्बन्ध  मैंने  1967  में  आँकड़े  दे  दिये

 ब्यूरो  ने  जानकारी  माँगी  थी  ate  इन  चार  कम्पनियों  ने  अतिरिक्त  कर्मचारियों  के  बारे

 में  बता  दिया  था  ।  ब्यूरो  उनसे  त्रैमासिक  प्रतिवेदन  प्राप्त  कर  रहा है
 ।  धव  उनसे  कछ

 गीत  इंजीनियरी  यूनिटों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  कराने  के  लिये  कहा  गया है
 ताकि

 वास्तविक  स्थिति  का  पता  सके  घोर  ज्यूलरी  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  में  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हम  उसे  सभा-पटल  पर  रख  देंगे  ।

 Shri  Onkarlal  Bohra  Ever  since  Government  started  setting  up  new  i  ndustries

 in  the  of  the  Government  Officials.

 Appoint
 Public  Sector,  these  industries  are  becoming  alism

 mentg  in  those  industries  are  being  made  on  the  basis  of  nepotism,  provinci
 and  cas

 teism  |  wish  to  know  the  extent  to  which  Government  succe?  ded  in  checking  such

 ard  to  such
 Ppo

 intment.  in  these  industries,  and  what  is  the  reaction  of  Government  in  Teg

 unnecessary  and  undersirable  appointments?

 h  me  about  the  steps  being  taken
 Shri  P.  C.  Sethi  :  I  have  not  got  the  full  details  wit

 wish  to  state  that  Naveli  L  ignite
 in  the  public  sector  undertakings  in  this  regafd  but  I

 retrenched  certain  persons
 Corporation  has  taken  some  action  in  this  connection  @.2.  they

 onal  Mineral 4
 after  making  ex-gratia  payment  or  after  paying  their  wages.  Similarly,  Nat

 Both  the  schemes  are  being
 Corporation  also  reduced  the  number  of  their  personnel  by  490.

 and  transferring
 followed  to  retrenching  thosse  persons  who  accept  it  without  any  objection

 absorbing  certain
 certain  persons  from  one  undertaking  to  the  other.  Thirdly,

 we  f°

 persons  in  the  current  expansion  programmes  also.

 at  हेम  बदला  :
 सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्ति  के  मामले  में  प्रा  देशिक  असन्तुलन  हैं

 जिनकी  वजह  से  राज्य  सरकारों  शौर  केन्द्रीय  सरकार  में  परस्पर  झगड़ा  रह  ता  &  ।  गोहाटी

 ara  लड़कों  wiz
 में  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  तेल  शोधनशाला  ह  लड़

 क्लब  भरा
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 चपरासियों  की  कुल  संख्या  में  एक  प्रतिशत  तों  धा साम  के  रहने  वाले  लोग  हैं  ak  बाकी  लोग

 श्रीराम  के  बाहर  से  wy  हुए  हैं  !  इस  सजदा  में  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  ऐसा

 कोई  सामान्य  aren  जारी  किया  है  कि  500  रुपए  या  इससे  कम  वेतन  वाला  कोई  पद  उसी

 क्षेत्र  के  व्यक्ति  को  दिया  जाना  चाहिये  जहाँ  कि  सरकारी  उपक्रम  स्थित  है  ?

 श्री  च  ०  सेठी  :  यह  अनुदेश  जारी  किया  जा  चुका  है  ।  इस  अनुदेश  के

 500  रुपये  प्रति  मास  वेतन  वाले  पदों  के  लिए  भर्ती  सरकारी  उपक्रम  राष्ट्रीय  सेवा  के  जरिये

 की  जानी  चाहिए  कौर  दूसरी  जगह  से  भर्ती  उसी  अवस्था  में  की  जानी  चाहिये  जब  कि  वहाँ  के

 काम  दिलाई  कार्यालय  ने  यह  कह  दिया  हो  कि  उसके  पास  उस  पद  के  लिये  कोई  भी

 वार  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 श्री  हेम  बदुआ  :  गोहाटी  की  तेल  शोधनशाला  में  दुर्भाग्यवश  य  नहीं  किया  गया  i

 Srimati  Jayaben  Shah  :  I  wish  to  know  whether  even  the  petty  employees  in  the

 big  public  undertakings  or  refineries  are  recruited  from  outside.  I  have  no  objection  to  the

 being  called  from  outside  but  the  local  people  do  object.  Therefore,  wish persons
 to  know  what  steps  Government  purpose  to  take  to  appoint  only  local  people  against  the

 small  posts  in  such  industries  or  refineries.

 Shri  P.  C.  Sethi  About  policy  have  already  stated  but  it  may  not  be  possible
 to  adhere  to  this  policy  strictly  at  certain  places.

 Shri  Yashpal  Singh  :  Scores  of  villages  where  uprooted  to  set  up  these  undertakings
 and  lands  of  the  farmers  were  acquired  but  those  farmers  have  not  been  rehabilitated  so  far.

 Those  farmers  had  been  assured  that  the  children  would  be  given  preference  in  mak-

 ing  appointments  in  those  undertakings  but  it  has  not  been  done.  I  wish  to  know  whether
 Government  have  framed  any  rule  whereunder  in  the  matter  of  appointments  preference  would
 be  given  to  the  children  of  those  villagers  whose  land  had  been  acquired  and  whose  villages
 have  been  uprooted  for  setting  up  such  undertakings  ?

 Shri  P.  C.  Sathi  Adequate  compensation  has  been  given  to  the  persons  whose
 land  has  becn  acquired.  Besides  we  had  ins.  ucted  to  give  preference  to  these  persons  or  the

 members  of  their  families  in  making  appointments  against  class  Il  and  class  IV  posts,

 Besides,  trsining  is  also  being  imparted  to  these  persons  in  various  undertakings.

 थी  बधाकर  सुधार  :  aga  से  सरकारी  उपक्रमों  में  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  से

 अधिक  संख्या  का  कारण  मुख्यतः  यह  है  कि  निर्माण-कार्य  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  तमंचा  रियों

 को  उनके  स्थानों  पर  रखा  gat  है  ।  निर्माण-कार्य  की  sale  समाप्त  होने  के  बाद  ध्रतिरिक्त

 कर्मचारियों  को  काम  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  कौर  दुर्गापुर  जेसी  जगहों  में

 फालतू  कर्मचारियों  की  छंटनी  अथवा  उन्हें  रोजगार  दिलाने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 श्री  खर्च  ०  सेठी  :  इस्पात  कारखानों  में  फालतू  कर्मचारियों  की  छंटनी  करना  सम्भव

 नहीं  है  इसलिये  यह  नीति  श्रप्रनाई  गई  है  कि  उन्हें  विस्तार  कार्यक्रमों  में  लगाया  जाये  ।  फालतू

 कर्मचारियों  की  संख्या  जानने  के  लिये  हैदराबाद  स्टाफ  कालेज  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 सर्वेक्षण  समाप्त  हो  जाने  के  वे  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  सकेंगे  |
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 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  There  is  great  resentment  among  the  employees  of  the

 Heavy  Electricals,  Bhopal  because  the  Head  of  this  Factory  appointed  one  of  his  relatives  in  the

 Factory.  Secondly,  I  wish  to  know  whether  400  engineer-  empolyees  had  demanded  some  days
 back  that  they  should  be  given  the  sme  scales  of  pay  which  are  being  given  in  other  public

 undertakings  as  Government  have  accepted  to  give  equal  pay  for  equal  work  andif  it  is  a

 fact,  then  what  action  is  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 श्री  fo  च ०  सेठी  :  यह  प्रदान  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय से  सम्बन्ध  है
 ।

 श्री  agra  :  क्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  स्थान  शभ्रारक्षित

 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  उपक्रमों  को  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  ?

 श्री  प्र०  च०  ऐसे  कोई  स्थान  भ्रारक्षित  नहीं  किये  गये  ।  किन्तु  भर्ती  के  समय

 अनुसूचित  जातियों  agar  afar  जातियों  के  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है
 ।

 थ्री  देवकी  नवीन  पाटो दिया  :  क्या  1968  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कर्मचारियों  की  संख्या

 1967  की  तुलना  में  ग्रीक  ?  यदि हाँ  तो  इन  भ्र ति रिक्त  कर्मचारियों  पर  कितना  व्यय  किया

 गया  कौर  जब  एक  भोर  मन्दी  के  हालात  हैं  ate  दूसरी  कौर  कर्मचारी  श्रावस्यकता  से  प्रतीक

 हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  मन्त्री  महोदय  बतायेंगे  कि  इन  अतिरिक्त  कर्मचारियों  के  रखने  का

 पाश्चात्य  क्या  है  ?

 श्री  च् ०  सेठी  :  मेरे  पास  1967  कौर  1968  के  तुलनात्मक  आकड़े  नहीं

 मैं  जानकारी  प्राप्त  कर  सभा-पटल  पर  रख  दूँगा  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  According  to  the  previous  year’s  figures,  28  companies
 sustained  a  loss  of  Rs.84  crores.  I  wish  to  know  whether  Government  propose  to  conduct  any.
 survey  of  the  unemployed  people  in  Engineering,  Chemicals  and  Petroleum  Factories  and  would
 take  steps  to  transfer  them  to  other  Factories  ?

 Besides,  we  have  an  investment  of  Rs.833  crores  in  Engineering  Factories.  I  wish  to  know

 the  number  of  those  surplus  employeesin  these  Factories  whose  monthly  pay  is  is  more  than

 Rs.  500  ?

 श्री  +" हन  च०  पहली  बात  कायंवाही  करने  के  लिये  ग्रीवा  सुभाव  है  ।  हम

 उस  दृष्टिकोण  से  इस  पर  विचार  500  रुपये  से  श्रमिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 के  बारे  में श्राँ कड़े  प्रमी  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  :  Persons  who  do  not  have  any  faith  in  public  sector  undertakings
 orwho  were  previously  in  the  employment  of  the  private  companies,  are  appointed  on  higher  posts

 as  a  result in  the  public  undertakings,  of  which  loss  is  sustained  in  those  undertakings
 and  their  further  progress  is  hampered.  Keeping  this  in  view,  do  the  Government  take  care

 to  ensure  that  persons  having  faith  in  public  sector  undertakings  are  appointed  in  these  under

 takings  on  higher  posts  or  on  managerial  posts  ?

 Do  the  Government  propose  to  issue  instructions  to  ensure  workers’  participation  in  the  ad-

 ministration  of  the  public  sector  undertakings  ?

 श्री  ष्द्‌ठ  से  जहाँ  तक  सरकारी  उपक्रमों  के  qa  संवर्ग  का  सम्बन्ध  उन्हें

 सभी  स्थानों  से  बुलाया  जाता है  कौर यह
 सवंविदित  है  कि  हमने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  से  बहुत

 कम  लोग  लिये  हैं  भोर  इसलिये  यह  कहना  सही  नदीं  है  कि  उन्हीं  लोगों  को  नियुक्त  किया  जाता

 है  जिनका  सरकारी क्षेत्र  में
 निश्वास नहीं  है

 ।
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 Oral  Answet's  March  3]  1969

 — ाााणाणाणाणायणाण

 ol
 जहाँ  तक  निदेशक  में  श्रमिकों  को  शामिल  नार करते  का  सम्बन्ध  है  इस  ais  में  श्रमिकों

 एक  प्रतिनिधि  रखा  जाता है  wy
 इसके  अलावा  जेसा  कि  उप-प्रधान  मंत्री

 ने  बताया

 उन्हें  प्रबन्ध में  रखने  का
 कोई

 कार्यक्रम  नहीं है  ।

 The  Hon’ble  Minister  stated  that  circular  has Sri  Nitiraj  Singh  Choudhary
 been  issued  to  the  effect  that  local  people  should  be  given  preference  in  the  matter  of  appoint-
 ments  There  are  three  public  sector  undertakings  in  Madhya  Pradesh  I  wish  to  know
 whether  the  appointments  made  in  these  have  been  made  in  accordance  with  that  circular

 Shri  P.  C.  Sethi  Sir,  the  circular  has  mostly  been  adhered  to  However  there

 may  be  one  of  two  cases  in  which  the  circular  might  not  have  been  adhered  to

 Shri  Kameshwar  Singh  About  600  officers  of  various  States  are  working  in  public
 sector  undertaskings  I  wish  to  know  whether  Government  propose  to  send  these  officer
 back  to  their  respective  States  and  recruit  emergency  commissioned  officers  in  their  places  after

 imparting  necessary  training  to  these  emergency  commissioned  officers  ?

 Shri P.  C.  Sethi  If  it  is  done,  itis  feared  that  there  may  he  substantial  losses  on

 the  plants  However,  Government  have  issued  instructions  to  give  preference  to  the  emergency
 Commissioned  Officers  as  and  when  vacancies  in  these  undertakings  occur.

 नई  दिल्ली  स्थित  केद्रीय  जल  aa  वियत  आयोग  के

 कार्यालय  से  मानचित्रों  को  चोरी

 *785  श्री  श्रीगोपाल  साब  श्री  alert  fag

 afl  कब्र  लाल  गीत :

 कया  सिचाई  तथा  नियत  मंत्री  यह बताने  की  HIT  करेंग ेकि

 क्या  यह  सच  है  कि  रामकृष्ण पुरम  में  स्थित  केन्द्रीय  जल  तथा

 fata  आयोग  के  नहर  निदेशालय  से  कुछ  दस्तावेज  गुम  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  मानचित्र  पाकिस्तान  भेजे  जा  चुके  हैं

 यादि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  wiz

 जिन  लोगों  पर  संदेह  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  सिद्धपुर

 से  :  एक  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  जल  fara  maa  के  प्राधिकारियों  को  परियोजनाश्रों  के  आयोजन  wc

 उनके  ध्रधिकल्प  के  संबंध  में  समय-समय  पर  भू-श्रावस्ती  सम्बन्धी  नक्श  दिये  जाते  हैं  ak

 कार्यों  के  पुरा  हो  जाने  पर  उन्हें  वापिस  ले  लिया  जाता  है  ।  पिछले  वर्षों  के  दौरान  तीन

 ऐसे  मामले  नोटिस  में  oes  जिनमें  अधिकारियों  के  दिये  गए  भू-भ्रान्ति  के  aah  का  कोई

 द्वि साब  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  vat  उड़ीसा  के  टिंक्करपारा  बिस्ट  अंध्र  प्रदेश  के

 मुनेरू  घौर  aaa  के  बरक  बाँध  स्थल  के  क्षेत्र  को  कवर  करत ेहैं  ।  ait  तक  जो  पूछताछ  की

 गई  उससे  पता  चलता  है  कि  पहले  दो  मामलों  -
 में  यह  शायद  रिका  के  साथ

 मिल  गए  हैं  alt  इस  बारे  में  art  ate  की  जा  रही  2  ।  wat  तक  तीसरे  मामले
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 मौखिक  उत्तर 10  1891

 ee ण

 ety
 केन्द्रीय  जल  तथा  fa  द्य  बायो

 >
 कार्यालय संबंध  ऐसा  लगता  है  कि  भू-ाकृति  के  मर्दो

 से  मंत्रालय  को  भेजते  हुए  गुम  हो  गए  बहरहाल  कभी  तक  जो  पूछताछ  हुई  उससे  किसी

 भी  मामलों  में  बेईमानी  हुई  दिखाई  नहीं  देती  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Lhe  statement  laid  on  the  Table  contains  figures  for  6

 years  only.  I  wanted  to  know  whether  the  Director  of  the  Department  has  written  to  the

 Government  or  the  higher  officers  that  many  maps  are  missing  and  they  have  been  sent  to

 Whethe Pakistan  and  other  countries  with  the  connivance  of  the  staff  of  the  Department  ?

 itis  a  fact  that  he  has  made  various  allegations  as  a  result  of  which  many  people  have  been

 transferred.  Finally,  the  details  of  the  letter  and  the  action  taken  by  the  Government  in  this

 ‘egard  ?

 सिंचाई  तथा  नियत  मंत्री  कठ  ल०
 :

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा
 है

 वह  सर्दी  नही  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  भारत  के  सर्वेक्षण  ने  कुछ  शू-साकार  पृष्ठ  सप्लाई

 किये  जिनका  केन्द्रीय  जल  तथा  बिजली  अयोग  में  बड़े  पाने  पर  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 कभी  4,000  पृष्ठों  विभिन्न  अधिकारियों  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जाता  था  ।  1968

 में  वार्षिक  सत्यापन  के  दौरान  मालुम  श्र  कि  तीन  मामलों  में  लगभग  25  gos  गुम  हैं  ।

 इसके  बाद  विभागीय  जाँच  झ्र धि कारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ate  ag  रिपोर्ट  दी  गई  है  कि

 किसी  मामले  में  कोई  बेईमानी  नहीं  की  गई  at  साधारण  नुकसान  gare  ।  मानचित्र  मिलों

 में  कहीं  रखे  गये  हैं  झोर  वे  दो  मामलों  में  नहीं  मिले  ।  तीसरे  मामले  में  अधिकारी

 रामाकृष्णपुरम  कार्यालय  से  मंत्रालय  की  कौर  ar  रहा  था  झ्रोर  उससे  वे  रास्ते  में  गुम  हो

 गये  इसकी  पुलिस  को  तत्काल  सूचना  दी  गई ।  पुलिस  ने  जाँच  की  alt  कुछ  नहीं  मिला  ॥

 यह  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  कि  अधिकारियों  ने  किसी  के  साथ  सांठ-गांठ  की  है  या  उनको

 पाकिस्तान  भेजा  है  ।  श्र  तक  की  जाँच
 से  यह  मालूम  gar  है  कि  इसमें  झासी  भावना  की

 कोई बात  नहीं  है  ।

 Shri  Kunwar  Lal  Gupta  My  specific  question  is  whether  the  Director  of  the  Depart-
 ment  had  written  two  or  three  months  ago  that  several  maps  are  missing  for  the  last
 10-12  years  and  whether  some  people  have  been  transferred  from  the  Department  as  a  result
 thereof  2

 Sto  ल०  राब  किसी  अधिकारी  को  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 इसके  कारण  fear  प्रतिकारी  का  तबादला  नहीं  fear  गया है  ।  ऐसा  एक  अ्रधिकारी  है  जो

 निदेशक  है  ।  दुर्भाग्यवश मैं  स्वीकार  करता  हूँ  कि
 उसकी  मानसिक  अवस्था  ठीक  नहीं

 थी  ।  उसे  छुट्टी  पर  जाने  की  सलाह  दी  गई  कौर  इस  समय  वह  छुट्टी  पर  है  ।

 श्री  नंबर  लाल  गप्त : मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उन्हों  ने  पत्र  लिखा  है  कि  उन  की

 मानसिक  भ्र वस् था  ठीक  है  अथवा  नहीं--मैं  नहीं  जानता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनके  अनुसार  वह  मानसिक  हट्टी  से  स्वस्थ  हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  He  has  written  that  several  hundred  maps  have  been

 lost  since  1954.  These  have  been  sent  abroad  with  the  connivance  of  the  staff,  according  to  him.

 I  wanted  .  to  know  whether  the  hon.  Minister  would  hold  an  enquiry  through  B.I.  if  he  is  of

 the  view  that  only  3  maps  have  been  lost  since  1950  so  that  responsiblility  could  he  fixed.
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 Oral  Answers  Chaitra  10,  1891  (Saka)

 eS

 What  action  has  been  taken  against  the  parson  who  lost  the  maps  and  what  the  man,  who
 is  mentally  unsound  according  to  you,  has  written  to  you  ?

 श्री  कु०  ल०  राव  केन्द्रीय  जल  agar  विद्युत  matt  में  75,000  से  रिक

 मानचित्र  ये  मानचित्र  इन  तीन  आधिकारियों  को  टिकरापारा  बाँध  के  अध्ययन  के  लिए

 दिये  गये  थे  ।  प्रतिरक्षा  नियमों  के  इन  75,000  मानचित्रों  में  से  कुछ  को

 बन्धित  सभा  जाता  है  ।  तटीय  तथा  सीमा  क्षेत्रों  सम्बन्धी  मानचित्र  प्रतिबन्धित  हैं  ।  गुमशुदा

 मानचित्र  कृष्णा  जिला  तथा  ट्रक  में  टिकरपारा  तथा  बुनेर  के  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 एक  बार  इनमें  से  4,000  मानचित्र  अघिकारी  के  पास  थे  ।  मैं  ag  कहना  चाहता हूँ  कि  इन

 तीनों  मामलों  में  गुम  पृष्ठों  की  संख्या  25  है  ।  गुम  मानचित्रों  के  बार  में  कुछ  नियम  हैं  ।

 पहले  एक  विभागीय  जाँच  अघिकारी  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  ae  अरपना  प्रदिवेदन  सेनिक

 झ्र घि कारियों  को  भेजता  है  कौर  इसके  बाद  चट्टा-खाता  किया  जाता  है  ।  तीनों  मामलों  में

 विभागीय  जाँच  ध्रधिकारी  की  नियुक्ति  की  चुकी  है  ।  वे  जाँच  कर  रहे  हैं  ।  पत्ता  चला  है

 कि  एक  मामले  में  बट्  में  डालने  की  सिफारिश  की  गई  है  !

 अध्यक्ष  उनका  प्रश्न  यह  है  कि  उस  व्यक्ति  ने  क्या  लिखा  जिसे  मानसिक  दृष्टि

 से  स्वस्थ  पम  जाता  है  ।

 श्री  कड  लेज  राव  :  मैं  भी  नहीं  जानता  कि  उन्हों ने  क्या  लिखा  है  ?  gar  यह  है  कि

 हर  वर्ष  जाँच  के  दौरान  कायंभारी  अधिकारी  जो  नहर  निदेशक  के  श्राघीोन  काम  करता

 है  यह  स्पष्ट  करना  पड़ता  है  कि  सभी  प्रतिबन्धित  मानचित्र  सुरक्षित  हैं  घोर  जाँच  के  दौरान

 उसे  मालुम  हुमा  कि  25  मानचित्र  गुम  हैं  ।

 श्री  इन  25  मानचित्रों  में  से  कितने  सुरक्षा  सम्बन्धी  मानचित्र  हैं  जिन्हें  श्राप

 ताले  में  बन्द  सुरक्षित  रखना  चाहते  हैं  ।

 डा०  थी  wo  राव :  ये  25  मानचित्र  सुरक्षा  सम्बन्धी  मानचित्र  हैं  ।  ये  प्रतिबन्धित

 मानचित्र हैं  ।  इन  25  मानचित्रों
 में  से

 10  टिकरपारा  बाँध  स्थल  के  बारे  में  हैं  ।  4  मिनोरू  के

 वारे  में  हैं  कौर  11  श्रासाम  में  बरक के  बारे  में  इन  तीन  क्षेत्रों  में  इन  तीन  बांधों  ar

 डिजाइन  बनाया  जा  रहा  था  |

 Shri  Tulshidas  Jadhav  Whether  proper  inspection  is  made  every  year  to  check  the

 record  ;  the  reasons  for if  so,  the  number  of  inspections  made  after  the  maps  were  lost  ;

 not  recovering  the  missing  mapsetc.  and  reasons  for  not  taking  necessary  action  in  regard
 thereto  ?

 श्री  oto  राव :
 अभी  तक

 किसी  नुकसान  की  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ।  हमें  नुकसान

 का  पहली  बार  पता  तब  चला  जब  कि  प्रमाणपत्र  देने  पड़े  जाँच-पड़ताल  हुई  ।  जहां  तक  इन

 दो  मामलों  में  अधिकारियों  को  अपनी  टिप्पणी  के  साथ गुमशुदा  मानचित्रों  का  सम्बन्ध

 मिसिल  में  इन  मानचित्रों  को  रखना  पड़ा  ।  इस  तरह  मानचित्र  मिसिल  में  रखे  गये  ।  वे  मिल

 नहीं  रहे  हैं  ।  उन्हें  तलाश  करने का  प्रयास  किया  जा
 रहा

 Shri  Ram  Charan  Incidents  involving  loss  of  filesand  maps  ete.  occur  quite  frequently
 here,  350  top  secret  files  pertaining  to  Bhakra,  Nangal,  Beas  project  were  lost  12  years  ago,
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 31  1969  मौखिक  उत्तर

 लाश

 The  process  of  stealing  top  secret  documents  is  continuing  and  I  understand  that  Government
 have  not  taken  any  concrete  steps  to  prevent  theft  of  secret  documents  in  future.  I  wanted
 to  know  the  action  taken  against  such  officials  so  far,  the  number  of  officials  suspended,  the
 number  of  those  against  whom  disciplinary  action  has  been  taken  and  the  number  of  those
 who  have  been  reverted  or  the  number  of  those  against  whom  Government  is  going  to  take
 action  ?

 डा०  Fo  ल्०  राव  :  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  मामले  का  ब्योरा  दे  तो  मैं

 पूछताछ  करू गा  sat  तक  मेरा  सम्बन्ध  केवल  इन  तीन  मामलों  की  रिपोर्ट  मिली

 इन  तीन  मामलों
 में  कोई  व्यक्ति  अपराधी  नहीं  गया  ।  इसलिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 जा  सकती  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Loss  of  maps  irom  the  office  of  the  Central  Water  and
 Power  Commission  is  a  serious  matter.  It  is  all  the  more  serious  that  the  missing  maps

 been  In relate  to  restricted  areas.  Hon.  Minister  has  said  that  nobody  has  found  guilty
 vi2w  of  this,  who  is  responsible  for  the  loss  of  maps  ?  Whether  it  is  not  a  fact  that  this  matter

 was  enquired  into  and  action  was  taken  against  some  persons.  In  this  regard  Hon.  Minister
 has  said  that  that  one  officer  concerned  was  mentally  unsound.  Thisis  aserious  matter.  Whether
 the  officer  concerned  has  been

 >
 medically  examined  and  it  has  been  found  that  he  is  mentally

 unsound

 डा०  Fo  लोक  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  तीन  मामले  थे  ।  नियमों  के
 अनुसार

 इन  तीन  मामलों  की  जाँच  करने  के  लिए  तीन  विभागीय  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  प्रतिवेदन

 अभी  प्रप्त  होने हैं  i  aa  तक  किसी  व्यक्ति  पर  दोष  लगाना  संभव  नहीं  हो  सका  ॥

 तीसर  मामले  में  जाँच  प्रतिवेदन  ar  गया
 है  कौर  उसे  पृष्ठों  को

 बट्ट
 में  डालने

 के  लिए  सेना  के  सम्बन्धित  श्राधघिकारियों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 जहाँ  तक  सम्बन्धित  निदेशक  का  सम्बन्ध  उसे  छुट्टी  पर  जाने  की  सलाह  दे  दी  गई

 है  ।  हमें  ara  है  कि  कुछ  समय  में  उनका  स्वास्थ  ठीक  जायेगा  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रड्ी  :  ये  मानचित्र  बाहर  प्रकट  दिल
 किये  गये  हैं

 आय-कर  अपवंचन  करने  वाले

 *  786.  श्री  गाडिलिंगनं  गौड  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 1966-67  ate  1967-€8  के  दोरान  राय-कर  विभाग  ने  राय-कर  की

 अपवंचन  करने  वाले  कितने  व्यक्तियो  विरुद्ध  अभियोग  चलाने की  अनुमति  दी  थी

 (a)  उनमें  से  कितने  मामलों  में  दण्ड  दिया  कितने  मामलों  में  सम  wT  कर  लिया

 गया  कौर  कितने  मामलों  को  बिना  किसी  दण्ड  के  खारिज  कर  दिया  गया ;  wie

 इन  मामलों  में  जिन  पर  मुकदमे  चलाये  गये  उन  पर  राय-कर  की  कितनी  राशि

 बकाया  थी  ?

 थे चक
 दत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र०  प्र  ध्राग्रकर  विभाग

 भ्रपबंचन  के  सम्बन्ध में  1966-67  में  चार  व्यक्तियों  के  सिद्ध  तथा  1967  68  में  सात

 व्यक्तियों के  विरुद्ध  इस्तगासे  की  कार्यवाही  की ।  aga  से  seq  मामलों  में  सरकार  इस्तगासे
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 की  कार्यवाही  की  स्वीकृति  दे  दी  थी  किन्तु  शिकायतें  वित्तीय  at  1968-69  में  दायर

 की  गई  ।

 दो  मामलों  में  अभियुक्तों  को  दोषी  पाया  गया  तथा  उन्हें  जुमनि  की  सजा  दी

 गयी  दो  मामलों
 में  निवारक  समिति  शुल्क  की  अदायगी  किये  जाने  पर  अपराध

 क्षमा  कर  दिये  गये  शेष  सात  मामले  wat  भी  न्यायालयों  में  चल  रहे  हैं  ।

 (7)  इन  ग्यारह  मामलों  में  ध्रुमिर  की  कुल  रकम  73,11,806

 रुपये है  ।

 श्री  गार्डिलिग्त  गौड :  मेसी  एम०  जी०  wrest  प्रदेश  द्वारा

 वंचन  के  बारे  में  1967  में  सूचना  दी  गई  थी  ।  एक  वर्ष  कौर  तीन  माह  गुजर

 चुके  हैं  लेकिन  कभी  तक  जाँच  पूरी  नहीं  हुई  ।  a  बताया  गया है  कि  जाँच  पूरी  करने  में  एक

 महीना  शोर  लगेगा  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  मंत्रालय  द्वार  सुचना  प्राप्त

 होने  पर  जाँच  पूरी  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  होती

 श्री  प्रभ  च  सेठी  माननीय  सदस्य  ने
 उन  मुकदमों  के

 बारे  में  पूछा  है  जो  1966-

 67  कौर  1967-68  के  दौरान  चलाये  गये  हैं  ।  इस  के  बारे  में  मैंने  जानकारी  दे  दी

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  उन  व्यवसायों  के  नाम  बता  सकता  हूँ  जिन  पर  मुकदमा  चलाया

 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  एक  विशेष  मामले  के  बारे  में  पूछा  है  ।  यदि  मंत्री  महोदय

 के  पास  जानकारी  है  तो  वह  दें  wears  वह  नोटिस  के  लिए  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  प्र०  चे  सेठों  वहू  विशेष  मामला  इस  सूची  में  नहीं

 श्री  गाडिलिंगन  गौड  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कण  मंत्रालय  ने  कर-अपवंचन  के  बारे  में

 ख़ोज  करेने  के  लिए  कोई  ah  दिये  है  प्रौढ़  यदि  तो  जाँच  भ्र घि का  रियों  को  क्या  संकेत  दिये

 गये  हैं
 ?

 भी  प्र०्  चे०  सेठी  :  हमारा  राजस्व  धाँ सूचना  विभाग  जाँच  करता  है  ।  इसके  शध्रलावा

 सम्बन्धित  प्रभारी  अघिकारी  भी  ऐसे  व्यवसायों  को  खोज  में  रहते  हैं  सनौर  उनका  पता  लग  जाने  पर

 उनके  विरुद्ध  अभियोग  चलाये  जाते  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  उन्होंने  हिदायतों  के  बारे  में  पूछा  है  ।  क्या  अधिकारियों  को  कोई  हिदायत  नहीं  दी

 मई ?  क्या  उनको  उस  समय  कोई  हिदायत  दी  जाती  है  जब  वे  जाँच-पड़ताल  करते हैं  था  वे  जो

 चाहें  केर  सकते  हैं  ?

 भी  to  चे  सेठी  :  राय-कर  तफ़तीश  केवल  किसी  हिदायत  के  शभ्रनुसार  नहीं  होती

 बहिन  यह  एक  घर धि नियम  के  अधीन  होती  अघिकारियों  को  श्रषिनियम  तथा  कानून  के  अनुसार

 कार्यवाही  करनी  चलती  है  ।

 श्री  एवं  के०  पी०  साल्वे  :  भधिनियेमे  में  किसी  मार्गदर्शन  सिद्धान्त  का  उल्लेख et  किया

 गया
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 लिखित  उत्तर

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANMWSERS
 TO  QUESTIONS

 Purchase  of  Gypsum  from  Bhutan

 को  787,  ghri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Retroleum  and

 Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  the  details  of  the  report  submitted  by  the  Study  Team  which  was  sent  to  Bhutan  for

 examining  the  feasibility  of  utilising  Bhutanese  gypsum  ;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  for  purchasing  gypsum  from  Bhutan  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  establish  any  fertilizer  plant  in  West  Bengal  by
 bringing  gas  from  Assam  through  pipelines  and  gypsum  from  Bhutan  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  D.  R.  Chavan  )  :

 (a)  The  Study  Team  on  the  exploration  of  Gypsum  deposits  in  Bhutan  has  not  yet  sub-

 mitted  its  final  report.

 (9)  and  (८)  A  decision  on  the  question  of  purchasing  gypsum  from  Bhutan  and  of  es-

 tablishing  a  fertilizer  plant  or  any  other  plant  based  on  Bhutan  Gypsum  can  be  taken  only  after

 the  Study  Team  submits  its  final  report  and  the  same  is  examined.

 भारत के  रिज  बक  के  गवर्नरों  की  नियुक्ति

 *  788.  sit  to  की०  अमोल  :  व्या  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  fora  ge  की  स्थापना  के  समय  से  aa

 ठक  उसके  wae  के  पद  पर  केवल  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  की  ही  नियुक्ति  की

 गई

 यदि  तो  कया  इस  बारे  में  सरकार  की  यही  नीति

 क्या  सरकार  का  विचार  सिविल  सेवायों  के  अधिकारियों  के  अतिरिक्त  war

 व्यक्तियों  की  भी  ऐसे  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  कोई  समिति

 नियुक्त  करने  का  भ्रांत

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 धत्  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  प्रकाशा  चन्द
 :

 रिज  बेक  के  पहले  गवर्नर  को  छोड़  कर  बानो  सभी  गवर्नर  सिविल  सेवा  के

 रियों में  से  नियुक्त  किये  गये
 थे  ।

 ate  सरकार  की  नीति  ऐसे  व्यक्तियों  नियुक्त  करने  की

 है  जिन्हें  वित्तीय  मामलों  की  जानकारी  तथा  अनुभव  चाहे  वे  जीवन  के  किसी  भी

 क्षेत्र  के  क्यों  न  सरकार  इस  काम  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  करना  प्रावश्यक  नहीं

 away  |
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 मंत्रालयों  में  वित्तीय

 *  789.  श्री  स  च  सात  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  विभिन्न  मंत्रालयों  में  काय  कर  रहे  वित्तीय  सेलों  के

 प्रति  सम्बन्धित  भाइयों  के  रवैये  के  बारे  में  पता  है  क्योंकि  इन  का  दृष्टिकोण

 चित  हैं  तथा  इनके  कारण  मंत्रालयों  के  प्रस्तावों  तथा  योजनाओं  त्रियान्विति  में  बाघा

 पड़ती  alk

 यदि  तो  इनके  कार्य संचालन  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ?

 धत्  मंत्रालय  में  मंत्री  प्रकादाच द  :

 जिस  प्रकार  के  ade  का  उल्लेख  किया
 गया  है  वैसा  कोई  आरोप  नवदीं  लगाया

 है  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ॥

 aaa  हिंद  ग  नाइजिल  एण्ड  इंजीनिरिंग  कम्पनी  द्वारा

 भारतीय  तल  निगम  को  ढोलों  की  सप्लाई

 *790.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  बया  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु

 मंत्री  25  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2017  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  aaa  हिन्द  गालोनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  (  प्राइवेट  )  लिमिटेड

 ने  जेंडर  संख्या  प्रो०*  पी०  /  टेन  (7  /  65  के  अनुसार  सब  ढोल  भारतीय  तेल  निगम

 टेड  को  इस  बीच  सप्लाई  कर  दिये

 यदि  तो  उन्होंने  भारतीय  तेल  निगम  की  सभी  कौर  कितने  ढोल  सप्लाई

 करने  हैऔर  क्या  इस  सके  को  पूरा  न  करने  के  कारण  भारतीय  तेल  निगम  ने  उनके  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  उनसे  अरति  रकत  खर्च  के  रूप  में  1,  34  000  रुपये

 वसूल  कर  लिये  हैं  जो  उन्हें  मैसेज  सप्लायर्स  कारपोरेशन  से  48  रुपये  प्रति  ढोल  खरीदने  पर

 खच  करने  पड़े  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेपर  लियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगण  :

 क  जी

 wir  नही  ढोलों  की  सप्लाई  होनी  है  क्योंकि  भारतीय  तेल
 निगम  को

 इन  ढोलों  की  आवश्यकता  है  कौर  पार्टी ने  सप्लाई  की  बचन  बताता  को  पूरा  करने  से  इन्कार

 नहीं  किया  है  ;  इसलिए  उनके  विरुद्ध  कोई  कोतवाली  नवदीं  की  गई
 है

 ।
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 कौर  भारतीय  तेल  निगम  के  इस  फर्म  कों  दिये  गये  घ्रादेश के  अनसार

 हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  (  प्राइवेट  )  fo  से  2  रुपये  प्रति  बरल  के

 हिसाब  से  पैसे  वसूल  किये  जा  सकते  हैं  यदि  उक्त  पार्टी  ढोलों  की  सप्लाई  में  सफल  रहती  है

 इस  भ्राता  पर  भारतीय  तेल  निगम  हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 लि०  से  भ्र धिक तम  42,000  रुपये  का  दावा  कर  सकती  है  ।  दण्ड  भ्रारोपितਂ  नहीं  किया  गय

 था  क्योंकि  इससे  फ्  रादेश  में  उल्लिखित  दर  पर  21,000  ढोलों  की  सप्लाई  के  बन्धन  से  विभक्त

 हो  जाती  ॥

 यूनेस्को  के  नई  दिल्लो  स्थित  कार्यालय  के  प्रशासनिक  अधिकारों  के

 विरुद्ध  तस्करी  के  आरोप

 *791  श्री  मघ  लिमये  कया  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  सीमा-शुल्क  ने  अधिका  रियों  ने  नई  दिल्‍ली

 स्थित  युनेस्को  के  कार्यालय  के  प्रशासनिक  अधिकारी  श्री  एस०  पी०  दीवान  के  मकान  की

 तलाशी  ली  थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उनके  मकान  से  शुल्क-मुक्त  शराब  की  20  बोतलें

 कौर  oer  किस्मों  की  आयातित  शराब  की  4  बोतल  तथा  1,80,000  रुपये  लाख  प्रगति

 हजार  के  नोट  मिले  थे

 क्या  यह  भी  सच है
 कि  श्री  दीवान  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  शोर  उन

 पर  तस्कर  व्यापार  करने  का  आरोप  लगाया  गया  था  ;  धौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रकादाचग्द

 जी  aft

 उसके  घर  विदेशी  शराब  की  afar  22  बोतलें  तथा  कानिएक

 की  *शुल्क-मुक्त  अंकित एक  बोतल  बरामद  की  गई  थी  ।  इनके  अतिरिक्त  उसके  घर  से

 मुक्त  श्रकित  शराब  की  चार  खाली  बोतल  तथा  1  80,000  रुपये  लाख  रस्सी  दुलार

 के  करेन्सी  नोट  भी  बरामद  किये  गये  थे  ।

 तथा  राजस्व  गुप्तचर्या  नई  दिल्‍ली  के  अधिकारियों  द्वारा  श्री

 एस०  पी०  दौरान  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  प्लोर  एक  स्थानीय  मजिस्ट्रेट  ने  25,000  रुपये

 की  जमानत  तथा  एक  मुचलके  पर  उन्हें  frat  किया  है  ।  उन  पर  सीमाशुल्क

 1962  के  सम्बन्धित  उपबन्ध  के  gratia  अभियोग  लगाया  गया  है  ।  केन्द्रीय  उत्पादन

 दिल्‍ली  द्वारा  एस०  पी०  दीवान  को  एक  बताशो  नोटस ਂ  19-2-1969

 को  जारी  किया  गया है  ।

 तल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  ढारा  कच्चे  तेल  का  उ
 पादन

 *  792.  थी  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो
 :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भर  खान  तथा  थातू
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 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  anita  वह  1968-69 के  लिए  ड्रिलिंग  mix

 खोज  का  काय  अनुसूची  के  अनुसार  किया  है  ;

 तेन  तथा  प्राकृतिक  गेस  भ्रायोग  ने  श्रीराम  तथा  गुजरात  क्षेत्रों  में  wa  तक

 अलग  कितने  कच्चे  तेन  का  उत्पादन  किया  ौर

 क्या  देश  में  कच्चे  तेल  की  भ्रावश्यकता  कौर  उसके  उत्पादन  का  wat  बढ़

 रहा है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगण  :

 जी

 28  1969  तक  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  भ्राता  तथाਂ

 शत  के  तेल  क्षेत्रों  से  कच्चे  तेल  का  संचित  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 भा साम  0.137  मिलियन  मीटरी  टन

 गुजरात  11,484  मिलियन  मीटरी  टन

 जी

 Individuals  and  Companies  Whose  Tax  Arrears  Exceed  Rupees  one  Crore

 ं  703,  Shri  Brij  Bhushan  Lal  :  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Suraj  Bhan

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Ranjit  Singh  :

 Shri  Mrityunjay  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  individuals  and  companies  which  have  to  pay  more  than  one  crore

 of  rupees  by  way  of  various  taxes  ;  and

 (b)  the  steps  taken  so  far  to  realise  taxes,  and  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  P  C.  Sethi  y

 (a)  and  (b)  The  requisite  information  is  placed  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Liberary.  See  L.T,  No.  558/69].

 किसानों  को  बंक  सम्बन्धी  सुविधायें

 *  794.  श्री  कामेश्वर  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  ने  dat
 को

 निर्देश  दिये  है ंकि
 किसानों  की  सेवा

 के

 लिये  ard  शाखायें  खोले ं;

 यदि  तो  गत  छः  महीनों  में  बैंकों  की  कितनी  शाखाएँ  खोली
 गई  है

 ;  भोर

 विशेष  कर  खगरिया  ate  बेगूसराय  सब-डिवी
 जनों

 में  कितनी  शाखाएँ

 खोली  गई  हैं  ?

 fra  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  च  ०

 सरकार  मे  कोई  हिदायत  जारी  ag  की  पर  बंक  नयी  शाखाएं  खोलने  के
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 तावा

 aia  कार्यक्रमों को  ford  बेक  के  मार्गदर्शन  आयोजित  wie  समन्वित  ढंग  कार्यान्वित  कर

 रहें  जिसमें  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाता  है  कि  शाखाएँ  ऐसे  केन्द्रों  में  खोली  जाँच  जहाँ

 बैंक

 az  1  1968  से  31  1969  तक  की  महीने

 की  अवधि  में  देहाती  ate  ध्रुव-शहरी  क्षेत्रो ंमें  283  शाखाएं  खोली  गयी  जिनमें  से  206

 शाखाएँ  ऐसे  केन्द्रों  में  खोली  गई  हैं  जहाँ  बैंक  नहीं  थे  ।  खगरिया  ate  बेगूसराय  सब-डिवीजनों

 में  कोई  शाखा  नहीं  खोली  गयी  है  ।

 Grants  to  Approved  Private  Printing  Presses  for  Modernisation

 Shri  Ram  Avtar  Sharma *79  5.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  grants  are  given  by  Government  to  those  private  printing  presses  for
 modernisation  which  are  included  in  the  approved  list  of  the  Controller  of  Printing  ;

 (b)  whether  Sat-Sahitva  Prakashan  is  included  in  the  approved  list  of  the  Controller
 of  Printing;  and

 (c)  if  so,  whether  any  grant  has
 been  given  to  it  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works

 Housing  and  Urban  Development  :  (Shri  B  5.  Murthy  ):

 (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 कांचीपुरम  में  केसर  की  रोकथाम  के  लिये  प्रायोगिक  परियोजना

 ह  796.  थ्रो  बिखराव  पटेल  :  परिवार  झा दास  एवं  नगर  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नावें  की  सहायता  से  कांचीपुरम  में  कैंसर  को  रोका म  के  लिये  स्थापित  की  जाने

 वाली  प्रायोगिक  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  gray  शौर  उसमें  से  कितनी  लागत  भारत

 द्वारा  वहन  की  जायेगी  भोर  इस  परियोजना  का  कम  कब  आरम्भ  हो  जायेगा ;

 (@)  इसको  चलाने  के  लिए  कितने  विदेशी  तथा  भारती  sae  विशेषज्ञों की

 कता  होगी  ;

 (7)  कया  ऐसी  परियोजनाएं  oer  राज्यों
 में

 भी  आरम्भ  की  जाने  की  सम्भावना है  ;

 दस  केंद्र में  किस  प्रकार  का  प्रनुसंघान  कार्य  किया  जाएगा  धौर

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ara  देशों  में  ata  वर्षो  से  बड़े  पैमाने  पर

 केंसर  अनुसंधान  जाया  किए  जाने  पर  भी  कोई  लाभदायक  परिणाम  नहीं  निकले  भारत  में

 एक  प्रायोगिक  परियोजना  आरम्भ  करना  क्यों  ध्रावश्यक  समाना  गया  ?

 परिवार  आवास  एवं  नगर
 विकास  मंत्री  छे०

 भारत  सरकार  तथा  विश्व  स्वास्थय  सगठन  द्वारा  नवम्बर  1968  में

 रिते
 निर्धारित  मी गंदे शी  कॉचोपुरम  के  प्लॉन  भाव  आप्रेशन  के

 थक मुसा
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 1  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  मुख्यतः  निम्नलिखित  सामग्री  प्रदान  करेगा

 (i)  पाँच  साल  के  लिए  प्रति  ax  20,000  डालर  का

 (ii)  परियोजना  के  कम  से  कम  पहले  12  महीनों  के  लिए  एक

 (iit)  परियोजना  के  लिए  जहाँ  श्रावश्यक  ध्रतिरिक्त  सहायता  (

 दातों  wie  सामग्रियों  तथा  उपकरणों  सहित  की  व्यवस्था  करना ;

 (iv)  जहाँ  आवश्यक  शिक्षावृत्ति  देना

 (४)  नाव  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  की  भेंट  के  अनुसार  तथा  धन  उपलब्ध  हो

 जाने  विश्व  स्वास्थय  संगठन ,  जहाँ  आवश्यक  चिकित्सा  उपकरण

 एवं  वाहनों  सहित  सामग्रियों  पर  होने  वाले  पूंजीगत  खर्च  को  पुरा  करने  के

 लिए  att  ्र  अ्रंशदान  देगा  जो  कि  1,000,000  एन ०  केओनझर  से  भ्रमित

 न  हो  att  पाँच  साल  की  male  में  इस  उपकरण  के  रख-रखाव  के  लिए

 प्रथम  ay  70,000  एन०  के  करार  के  समकक्ष  तथा  इसके  बाद  प्रत्येक

 अनुवर्ती  वर्ष  में  इस  रकम  को  20  प्रतिशत  के  हिसाब  से  घटा  कर  अतिरिक्त

 राशि  भी  देगा  ।

 11  भारत  सरकार  निम्नलिखित  सामग्री  प्रदान  करेगी

 (i)  विश्व  स्वास्थय  संगठन  द्वारा  प्रदत्त  सहायता  के  अ्रतिरिक्त  इस  परियोजना

 के  जहाँ  श्रावश्यक  मुख्य  जिम्मेवार  अघिकारी  तथा  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षक

 के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  एक  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  धन्य

 सामग्री  तथा  उपकरण  देता  कि  5000  रुपये  से  श्रमिक

 (ii)  ga  परियोजना  के  लिए  कांचीपुरम  में  जिला  अस्पताल  के  श्रह्मते  में  एक

 उपयुक्त  भवन  निर्माण  हेतु  स्थान  देना

 इस  परियोजना  के  संचालन  क्षेत्र  में  समुदाय  के  एक  छोटे  सेक्शन  का  पूर्व-अध्ययन

 कार्य  शीघ्र  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 aa  तकनीकी  तथा  सहायक  नेशनल  स्टाफ  के
 श्र

 तरीका  इस  समय  इस  परियोजना  के

 लिए  विश्व  स्वास्थय  संगठन  का  एक  कार्यक्रम-निदेशक  तथा  एक  मुख्य  जिम्मेवार  जो

 कि  विशेषज्ञ  के  नियुक्त  किए  जाने  का  विचार

 इस  समय
 सत्य  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  चलाने  का  कोई  बिचार

 नहीं

 इस  परियोजना  के  श्रत्तगंत  कांचीपुरम  की  एक  लाख  आबादी  का

 तथा  बाद  में  काँची  पुरम  पंचायत  यूनियन  के  ग्राम  क्षेत्र  के  एक  भाग  का  संरक्षण  किया  जायेगा  ॥

 इस  क्षेत्र  के  सभी  निवासी  साक्षात्कार  के  लिए  मुख  कोरिया  शौर  ग्रोवर में  कैसर  तथा

 केंसर-पूर्व  स्थितियों  के  सम्बन्ध  में  क्लीनिकल  जाँच-पड़ताल  करने  के  लिए  जायेंगे  त
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 आवश्यक  को  रिकी  परीक्षण  भी  किये  जायेंगे  ।  केंसर  से  पीड़ित  रोगियों  का  आवश्यक  उपचार

 किया  जायेगा  कौर  कसर  पूर्व  की  अवस्था  वाले  धन्य  रोगियों  में  केंसर  के  विकास  की  रोकथाम  करने

 के  लिए  उपचार  व्यवस्था  की  जायेगी

 कसर  के  कीं-कारण  agar  उपचार  में  कांचीपुरम  श्रनुसंघान  परियोजना  मंहगी

 नहीं  है  ।  किसी  खास  सोसाइटी  में  कैसर  नियन्त्रण  की  प्रक्रिया  विषाक्त  श्रष्ययन  saad  तथा

 स्वीकार्य  है  ।  बड़े  पैमाने  पर  नियन्त्रण  कार्यक्रम  चलाने  से  पहने  इस  प्रकार  के  मागं दर्शी

 भष्ययन  करना  वांछनीय  तथा  श्रावस्ती  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  पदमा  नदी  पर  ata  का  fair

 *797,  श्री  समर
 :  श्री  एम०  एम०  उष्ण  :

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 क्या  सिंचाएं  तथा  faq  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  पदमा  नदी  पर  बाँध  बना  रहा

 यदि  तों  क्या  इससे  पश्चिम  बंगाल  के  नाडिया  जिले  पर  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि

 वह  पदमा  के  प्राकृतिक  जल  से  वंचित  हो  जायेगा  शौर  इसके  फलस्वरूप  बड़े  क्षेत्र  में  खेती  योग्य

 भूमि  ऊसर  हो  कौर

 भारतीय  क्षेत्र  में  सिचाई  सुविचारों  की  सुरक्षा  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 feats  तथा  वियत  मंत्री  के०  एल०

 से  दस  समय  पाकिस्तान  में  पदमा  पर  कोई  दराज  नहीं  बन  रहा  ॥

 पाकिस्तान  ने  एक  स्कीम  प्रस्तुत  की  है  जिसके  gata  पदमा  नदी  पर  पूर्वी  पाकिस्तान  में

 afer  ब्रिज  के  भनोत  बराज  का  निर्माण  किया  जाना  है  ।  यदि  यह  बराज  बन  जाता  है

 तो  इससे  जल  कौर  कटाव  के  रूप  में  भारत  के  विशाल  भू  भाग  को  हानि  पहुँचेगी  ।

 भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  एक  कड़ा  विरोध-पत्र  दिया  है  ate  यह  कहा  है  कि

 पदमा  नदी  पर  ऐसा  कोई  निर्माण-काय  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  भारत  में  पड़ने  वाले  प्रतिरोध

 क्षेत्र  कों  कोई  हानि  पदमा  नदी  पर  भ्रनुस्रोत  में  पड़ने  वाली  बराज  से  भारत  में  होते  वाली

 सिचाई  पर  प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  ।

 ai  के  कारखानों  के  लिये  रासायनिक  पदार्थ  को  कमी

 *798. श्री
 ज्०  Fo  दास चीवरी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ध्या  रुई  के  कारखानों  के  लिये  अपेक्षित  कुछ  रासायनिक  पदार्थों  का  अभाव

 पौर

 क्या  कपास  के  मूल्यों  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  रुई  के  कारखानों

 को  ये  शंसीयनिक '  पदार्थ  सप्लाई  करने  के  लिये  सरकार  का  इनका  आयात  करने  का

 विचार  है  ?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  To

 चव्हाण  )

 हाइड्रो सल्फाइट  सोडियम  सल्फ ोय लेट  सोडियम  नाइट्रेट  शादी  कुछ

 निक  पदार्थों  की  रुई  के  कारखानों  के  कमी  की  हाल ही  में  रिपोर्ट  मिली है  ।

 कमी  को  दूर  करने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :

 (1)  राज्य  व्यापार  निगम  की  arse  1,000  मीटरी  टन  हाइड  सल्फाइट  सोडा

 शौर  200  मीटरी  टन  सोडियम  सल्फ ोय लेट  के  तथा  mara  की  अनुमति

 दी  जी  रही है  ।

 (2)  सोडियम  नाइट्रेट  की  आयात  के  लिये  वास्तविक  प्रयोगकर्ता  व्यवस्था  की

 गई  है  ॥

 इसके  हाथ  करघा  कपड़े  को  शामिल  करते  हुये  सूती  कपडे के

 कर्त्ता ग्र ों  को  रंजक  एवं  रसायनिक  जिनकी  उन्हें  जरूरत  होती  के  आयात  ध्रघिकार

 संपूर्ति की  भ्र नुम ति  दी  गई
 है

 ।  यह  आशा
 है

 कि  किये  गये
 प्रबन्ध  पर्याप्त  होंगे ।

 Use  of  Natural  Gas

 *79QQ,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Che-

 micals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  States  in  which  natural  gas  is
 available

 (b)  the  purposes  for  which  the  gas  is  being  used  along  with  the  percentage  of  gas  used

 in  each  State  ;  and

 (c)  the  percentage  of  &as  unutilised  in  each  State  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  (Dr.  Trigun  Sen):

 (a)  Assam  and  Gujarat.

 (b)  During  1968,  the  natural  gas  was  being  used  in  the  country  for  the  following  purposes

 Power  Generation.

 2  Fertilizer  production

 3  Fuel  (in  industry  and  domestic  sector)

 4  Repressuring  the  producing  oil  sands  for  pressure  maintenance.

 Assam  utilized  397%,  and  Gujarat  55.5  १  for  these  purposes

 and (c)  The  percentages  of  unutilized  gas  during  1968  in  Assam  Gujarat  was  60.3  %
 and  44.5  %  respectively.

 Synthetics  ard  Chemicals  Ltd.,  Bombay

 न  900,  Shri  Sharda  Nand  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  picased
 td  state

 (a)  the  date  on  which  the  y
 licence  and  when  it  started  functioning

 etics  and  =Chemicals  Lid.,;  Bombay:  applied  for
 थ
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 the  conditions  on  which  this  concern  was  to  function  and  the  type  of  production
 work  being  done  by  it  ;  and

 enti (c)  the  quantum  of  production  of  the  concern  since  its  i  ne  pels  on  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  Chavan)  :

 (a)  The  licence  was  applied  for  on  10th  September,  1959.  It  was  granted  on  20th

 October,  1959.  Production  commenced  in  May,  1963.

 (b)  A  statement  containing  the  conditions  appended  to  the  licence  is  laid  on  the  table

 of  the  House.  The  following  products  are  being  manufactured  :

 (i)  SBR  General  Purpose  Rubber  ;

 (ii)  Styrene  monomer  ;  and

 (111)  Butadiene.

 (c)  About  96,000  tonnes  of  synthetic  rubber  during  the  period  from  1963  to  1968.

 Statement

 Conditions  given  in  Licence  No.  L/19(6)/N-1/59,  dated  20th  October,  1959.

 1  as  defined  in  Rule  2(ii)  o  the  Registration  and  Licensing  of  Indus-
 trial  Undertakings  Rules,  1952,  shall  be  taken  for  the  establishment  of  this  new  indu-
 strial  undertaking  within  a  period  of  6  months  from  the  date  of  issue  of the  licence.

 9 hy  The  new  industrial  undertaking  shall  be  established  within  a  period  of  twelve
 months  from  the  date  of  issue  of  the  licence.

 3.  The  new  industrial  undertaking  shall  be  located  at  Tehsil-Fatehgunj,
 State  Uttar  Pradesh  ;  or  any  other  site  approved  by  the  Government  of  India.

 4.  The  new  industrial  undertaking  shall  have  installed  capacity  (on  continuous  working)
 for  the  manufacture  of  the  following  as  indicated  against  each  :

 (i)  General-Purpose  Synthetic  20,000  (Twenty  thousand)  tons  per  annum,  to  be

 Rubber-GRS  (cold,  hot,  raised  to  30,000  (Thirty  thousand)  tons  per  annum.

 oil-extended  latices).

 (ii)  Styrene  Monomer.  9,000  (Nine  thousand)  tons  per  annum,

 (iii)  Butadiene  16,800  (sixteen  thousand  and  eight  hundred)  tons

 to  be  raised  to  25,200  (Twenty-five  thousand  two

 hundred)  tons  per  annum.

 The  question  as  to  whether  the  expansion  of  capacity  from  20,000  tons  to  30,000  tons

 er  annum  of  synthetic  rubber  would  be  in  terms  of  GRS  rubber  or  the  new  poly-

 butadine  (diene)  rubber  should  be  settled  to  thesatisfaction  of  the  Government  at

 the  appTropriate  time.  No  section  of  theindustrial  undertaking  should  have,  except  with

 the  prior  approval  of  the  Government  of  India,  capacity  substantially  in  excess  of

 that  specified  in  the  licence.

 5  e  The  import  of  plant  and  machinery  shall  be  subject  to  import  control  regulations  from’

 time  to  time.

 6.  The  import  of  raw  materials  will  be  regulated  by  the  general  policy  that  may  be  in

 force  from  time  to  time  having  regard  to  the  foreign  exchange  position  and  other

 exigencies.  If  the  industrial  undertaking  or  any  of  its  associate  concerns  is  entitled

 items  covered  by  the  licence  the
 to  an  established  importers’  quota  licences  for  the

 question  as  to  whether,  and  ifso  to  what  extent,  such  established  importers’  quotas

 should  be  utilised  for,  or  diverted  to,  the  impoft  of  raw  materials  will  be

 considered  separately  on  the  merits  of  the  case.
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 ee

 7.  The  industrial  undertaking  shall  obtain  prior  permission  frcm  the  Gcvernment  of

 India  before  effzcting  a  substantial-expansion  of  its  capacity  for  the  manufacture  of  these
 articles  or  before  establishing  capacity  for  the  manufacture  of  any  other  falling

 under  the  first  Schedule  to  the  Act.

 No  guarantee  can  be  given  in  regard  to  the  allocation  of  pig  ironlscrap/steel  from

 sources  controlled  by  the  Government  of  India.  Imports  of  such  materials  will  be

 governcd  by  the  general  policy  applicable  to  raw  materials  as  explained  above.

 Any  prospectus  or  other  document  by  which  the  public  is  invited  to  subscribe
 capital

 for  this  shall industrial  undertaking  contain  the  following  statement

 ‘A  licence  has  been  obtained  from  the  Central  Government  for  the  establishment  of
 this  new  industrial  undertaking  of  which  a  copy  is  open  to  publicinspection  at  the

 Head  Office  of  the  Company.  It  must  be  distinctly  understood  that  in  granting  this
 licence  the  Government  of  India  do  not  take  any  responsibility  for  the  financial

 soundness  of  this  undertaking  or  for  the  correctness  of  any  of  the  statements  made  or

 opinions  expressed  in  regard  to  10,”

 खम्भात  को  खाड़ी  में  age  खुदाई
 *  801.  श्री  कार  लाल  ि बरवां  :  श्री  नि  ०

 श्री  रा०  श्री  चलाया  नाथ

 बया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  my  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  खम्भात  की  खाड़ी  के  कम  गहरे  क्षेत्रों  में  खुदाई  )

 करने  की  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  योजनाएं  निर्धारित  कार्यक्षम  से  कम  से  कम

 15  महीने  पिछड़  गई

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रो  लयम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घातु  मंत्री  त्रिगुण  :

 जी  नहीं  ।  वर्तमान  संकेतों  के  ane  पर  छः  महीनों  का  विलम्ब  हो  सकता

 है  ।

 विलम्ब  के  मुख्य  कारण  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  ड्रिलिंग  के  लिये  नये  स्थान  का  चयन  किया  गया  क्योंकि  बाद  के

 aaa  से  उच्च  ज्वार  के  समय  समुद्री  जल  से  ge  स्थान  में  बाढ़  जाने

 की  संभावना  के  सकेत  शौर

 (2)  स्थिर  प्लेटफार्म  बनाने  के  लिये  अपेक्षित  चल-क्रेन  की  भ्रनुपलब्धि

 चल-क्रेन  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 Sign  Boards  on  Tees  January  Marg,  New  Delhi

 #302.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 aud  Works,  Housing  and  Urban  Deyelopment  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  fact  that  the  New  Delhi  Muni-

 cipal  Committee  has  created  8  electric  boards  on  the  Tees  January  Marg  on  which  the

 words  House  is  have  been  written

 (b)  whether  Government  have  a  proposal  instead  to  pu  stones  bearing  the  name

 of  Mahatma  Gandhi  at  the  place  of  his  sacrifice  and  to  put  up  boards  on  the  said  Marg  that

 was  sacrificed  here  and

 (c)  द्  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  (Shri  K.  K.  Shah  )

 (a)  No  Sir,  The  New  Delhi  Municipal  Committee  have  erected  seven  illuminated

 sign  boards  in  the  Tees  January  Marg  area  with  the  words  Gandhi  Balidan  Sthal’’

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise

 बिहार  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  पाँचवे  वित्त  आयोग  st  बातचीत

 *803.
 श्री  भोगेन्दर  झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  T  नारंग  कि

 क्या  पाँचवे  वित्त  आयोग  ने  बिहार  सरकार  के  प्रतिनिधियों  साथ  भ्रपनी

 बातचीत  पूरी  कर  ली  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  बिहार  सरकार  ने  कपड़े  पर  पुनः  fast  कर  लगाये  बिहार  को

 amy  हिस्से  के  रूप  में  50  प्रतिशत  उत्पादन  शुल्कों  की  राशि  दी  जाने  तथा  केन्द्रीय

 राजस्व  में  राज्यों  के  feet  जनसंख्या  के  प्राकार  पर  नियत  किये  जाने  की  माँग  की  है  :  शरीर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  प्र०  चे

 (a),  शौर  ऐसा  मालूम  हुमा  है
 कि  राज्य  सरकार  ने  आयोग  के  पास  जो

 अनुमान  सम्बन्धी  पत्र  कौर  धन्य  कागजात  भेजे  थे  उनके
 भ्राता

 पर  आयोग  ने  राज्य

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  से  बात-चीत  की  है  ।  भ्रायोग  द्वारा  भ्र पना यी  गयी  कारयेंप्रयाली  के  नियमों

 के  आयोग  के  पास  ऐसे  विषयों  के  सम्बन्ध  में  भेजे
 गये  सभी  पत्र  शादी  गोपनीय  ers

 जाते  हैं  जिन पर  ध्यानयोग को  अपनी  रिपीटें  पेश  करनी  है ॥

 ऊपर  बतायी  गयी  स्थिति
 को

 देखते  हुए  यह  सवाल
 पैदा  ही  at  होता  ।

 कुपोषण के  कारण  बच्चों  में  पैरों

 *8  04.  थी  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  परिवार  आवास  एवं  मगर

 विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  कुछ  प्रमुख  बंगाली  दैनिक  पत्रों  में  बच्चों  में  भरमे  रोगों

 के  बारे
 में  दाल  ही  में  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया
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 क्या  ato  सी०  राय  पोलियो  कलकत्ता
 के

 डा०  दीप्ति  सूर  राय  चौधरी

 द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  अनुसर  कुपोषण  के  कारण  बच्चों  में  चले  रोग  बढ़  गये

 यदि  तो  उक्त  डाक्टर  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  का  क्या  cate  कौर

 यदि  इस  बढ़ते  हुए  रोग  को  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की
 गई  है  भ्रमणा  की

 ी  तो  वह  क्या  ह ै?

 परिवार  आवास  एवं  नगरीय  विकास  मंत्री  (  भी

 के  ०  :

 जी  हाँ  ॥

 जी  नहीं  ।  बी०  सी०  राय  मेमोरियल  बाल  कलकत्ता  के  डा०  दीप्ति

 सूर  राय  चौधरी  द्वारा  चले  रोग  के  1000  रोगियों  पर  किये  गये  सर्वेक्षण  से  vat  चलता है

 कि  कुपोषण  के  कारण  केवल  तीन  प्रतिशत  रोगी  चम  रोग  से  ग्रस्त  हैं  ।  सर्वेक्षण  यह  नहीं

 बतलाता है  कि  कुपोषण  के  कारण  चर्मरोग  के  प्रकोप  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 बी०  सी०  राय  मेमोरियल  बाल  कलकत्ता  चमारों  डा०

 डी०  सूर  राय  चौधरी  ने  कलकत्ता  मेडिकल  ata  के  दिसम्बर  1968  के  अंक  65  संख्या

 12%  एक  लेख  प्रकाशित  किया  जिसमें  उन्होंने  बी
 ०  सी०  राय  मेमोरियल  बाल

 करता  के  क्लीनिक  में  खाने  वाले  1000  रोगियों  के  विश्लेषण  के  निष्कर्षों  का  उल्लेख  किया

 है  ।  उन्होंने  व्यक्त  किया  है  कि  हाल के
 वर्षों  में  खुजली  जेसे  अनेक  रोगों  की

 संख्या  में

 निश्चित  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  उनके  श्रष्ययन  से  पता  चलता है  कि  कुल  चम  रोगियों

 का  तीन  प्रतिशत  ही  कुपोषण  के  कारा  ग्रस्त  बच्चों  में  चले  रोग  होने  के  अन्य

 तथा  जीवाणु  एलजी  चर्मी  इरादी  कारण  बतलाये  हैं  ।

 कुपोषण  के  कारण  बच्चों  में  चमारों  के  प्रकोप  की  वृद्धि  हो  रद्दी  इसका  डा०

 चौधरी  ने  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 10  1968  से  25  1968  की  धवलश्री  में  क्लीनिक  में  शाने  वाले  1000

 रोगियों  के  विश्लेषण  का  ब्यौरा

 सामने  आये  रोग

 रोगियों

 की  प्रतिशतता

 सख्या

 1.  सामान्य  जीवाणु  संक्रमण  के  कारण  247  24°7  प्रतिशत

 रोग  का  THT

 13  1-3  प्रतिशत 2.  विशिष्ट  जीवाणु  के  कारण

 रोग  gat  ।

 15  15  प्रतिशत 3*
 विषाणु  के  कारण  रोग  का  प्रकोप

 4.  फफूंदी  के  कारण  रोग का  प्रकोप  18  1:8  प्रतिशत

 3.  पशु  परजीवी  के  कारण  रोग  216  21-6  प्रतिशत
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 135 6.  एलर्जिक  चर्मी  13-5  प्रतिशत

 7.  पित्ती  0.8  प्रतिदिन

 8.  fang  15  1:5  प्रतिशत

 9.  न्यूरांडरमेटाइटिस
 0  प्रतिशत

 क
 10.  कुपोषण  के  कारण  हुए  रोग  30  3  प्रतिदिन

 11.  जन्म  जात  रोग  14  14  Ald

 12.  पिगमेण्टरी  एनोफ़िलिज  8  द् -2 oO  प्रतिहत
 UNE

 13.  सेवोरिहिक  एलेक्शन  श्राफ  स्किन  203  20°3  प्रतिशत

 14.  अज्ञात  बेतुकी  के  कारण  9  09  प्रतिदिन

 15.  विविध  65  6'5  प्रतिशत

 सरकार  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  कुपोषण  सम्बन्धी  समया  को  हल  करने  के

 लिये  समन्वित  रूप  से  प्रयास  जा  रहा  है  जिसके  sata  रोगानुकूल  व्यवसायों  को

 पूरक  खाद्य  देने  का  पोष्टिक  खाद्य  तैयार  करना  कौर  उसका  हर  सम्भव

 तरीके  से  खाद्य  उत्पादन  में  gfe  पोषण  सम्बन्धी  शिक्षा  देना  ake  उनका

 व्यावहारिक  पोषण  कार्यक्रमों  तथा  कुपोषण के  प्रारम्भिक  रोगियों  का  पता  लगाना  तथा  उपचार

 करना  जैसे  कार्य  सम्मिलित  हैं  ।  बच्चों  में  पोषण  के  स्तर  को  सुधारने  के  नीचे  लिखे

 उपाय  बरते  जाते  हैं  :--

 1.  एजेन्सियों  की  सहायता  से  चलाए  जा  रहे  नीचे  लिखे  कार्यक्रमों  के

 माध्यम  से  अनुपूरक  खाद्य  दिए  जाते  हैं  :--

 व्यावहारिक  पोषण  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  भोजन

 बाल  बीड़ियों  के  माध्यम  से  भोजन

 स्कूल  श्रीमान  कौर

 प्रसूति  एवं  बाल  स्वास्थय  दुग्घाह्मार  कार्यक्रम  |

 माताशध्रों  को  पोप  विषयक  देना  ताकि  वे  आमतौर  पर  उपलब्ध

 सस्ते  भोजनों  में  से  अपने  बच्चों  के  लिये  पौष्टिक  gare  की  व्यवस्था  कर

 सकें  ।

 प्रसूति  एवं  बाल  स्वास्थय  केन्द्रों  द्वारा  कुपोषण  के  प्रारम्भिक  रोगियों  का

 उपचार  करना  ।

 4. =z
 खाद्य  विभाग  ने  बाल  न्  खाद्य  माँ

 का  दूघ  छुड़ाने  वाला  खाद्य  शादी  जैसे  उच्च  wage

 mgr  तैयार  करने  की  परियोजनाएँ  चला  कर  बच्चों  तथा  अन्य

 वर्गों  में  प्रोटीन  विषयक  कुपोषण  को  रोकने  के  लिये  कदम  उठाएं

 हैँ  |

 3]
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 पर्याप्त  मात्रा  में  प्र्च्छी  किस्म  के  खाद्य  carat  का  यथासम्भव  उत्पादन  |

 6  जनसंख्या  के  सभी  वर्गों  को  प्र्याप्त  मात्रा  में  भोजन  मिले  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  वितरण  की  पर्याप्त  मशीनरी  की  व्यवस्था  करना  ॥

 कुपोषित  को  हमेशा  भड़काने  वाले  संक्रमण  को  कम  करने  के  लिए

 fuse  ane  at  धौर

 रक्त  केरे थी मे ले शिया  शादी  जेसी  कुपोषण  की  कतिपय

 स्थितियों  के  विरुद्ध  विशेष  सुधारक  उपाय  ॥

 दिल्‍ली  मं  पानी  की  सप्लाई  वाहन  की  परियोजना

 *805.  हरदयाल  देवास  परिवार  आवास

 एवं  नार  विकास  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  पानी  की  सप्लाई  ast

 के  faa  un  परियोजना  थध्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  कब  कार्य  श्रीराम  होने  की  सम्भावना

 इस  परियोजना  पर  कितना  घन  व्यय  किया  शोर

 परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 परिवार  आवास  एवं  नगर  विकास  मंत्री  के०  के०

 :

 जहाँ  मुख्य  परियोजना  खोज  ate  कोट  में  कच्चे  पानी  का

 उसका  शोधन  तथा  वितरण  की  है  ।

 बांध  वाले  स्थल  पर  विस्तृत  अन्वेषण  किया जा  रहा  है  ।

 इस  परियोजना  पर  लगभग  20  करोड़  रुपये  खर्च  ह होंगे  ।

 यह  परियोजना  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  भ्र वधि  में  पुरी  हो  सकती  है  बशर्तें  इसके

 लिए  धन  उपलब्ध  हो  जाय  ॥

 भारत  में  अंधापन

 *806  श्री  डा०  कर्मी  सिह  :  व्या  परिवार  आवास  एवं

 नगर  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भारत  में  ws  व्यक्तियों  की  बढ़ती  जा  रही  संख्या  का  हाल  कवि  में

 पता  लगाया

 यदि  तो  कंब  कौर  इंगलेंड  तथा  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका

 की  तुलना  में  भारत

 में  एक
 लाख  व्यक्तियों  में  श्रीमती  कितने  व्यक्ति  wa  है ं;

 >
 are  भ्रंघे  व्यक्तियों  की  इस  गेर-मनुपातिक  बृद्धि  क्या  मूल  कारण

 wiz
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 काਂ

 क्या  सरकार  का  विचार
 विशेषकर

 बच्चों  में  इस  रोग  के  उपचार  के  लिए  कोई

 बिशेष  कार्यवाही  करने  का

 परिवार  निम  जन  ,  निर्माण  ,  धघ्राबास  एवं  नगरोय  विकास  मन्त्री  (  श्री  Fo

 के०

 ate  एक  विवरण  पटल  पर  रख  दिया  गया है  |

 भारत  में  wast  के  प्रमुख  कारण  इस  प्रकार
 हैं  e ° —

 पोषण  तत्वों  की  ग्लॉकोमा  कौर  नासूर  |

 सरकार  ने  बच्चों  में  लोहे  ate  चेचक  के  प्रकोप  रोकने  तथा  पोषण  तत्वों  की  कमी

 को  दूर  करने
 के  लिए  पहले  ही  कदम  उठा  लिये हैं

 ।

 विवरण

 ste  हाल  में  भारत  में  श्रन्धेपन  के  सम्बन्ध  में  कोई  जनगणना  नहीं  की  गई

 है  ।  मई  से  अगस्त  1968  में  भारत के  रजिस्ट्रार  जनरल  ने  ध्रान्घ्र  प्रदेश  के  85,000

 की  कुल  आबादी  वाले  तीस  ग्रामों  में  तथा  106,000  की  आबादी  वाले  140  नगर  खडों  में

 नमूना  1968  के  रूप  में  एक  नमूना  सर्वेक्षण  किया  था  ।  इस  सर्वेक्षण  के

 परिणामों  से  पता  चला  कि  ग्राम  क्षेत्र  में  प्रति  लाख  व्यक्तियों  में  32-7,  नगर  क्षत्रों  में

 340  तथा  समूचे  राज्य  में  33.7  व्यक्ति  झन्घेपन  से  पीड़ित

 भारतीय  चिकित्सा  भ्रनुसंघान  परिषद्‌  ने  1958  से  1963  तक  देश  भर  में  रोहे

 के  भौगोलिक  कारणों  पर  किये  गये  सवक्षण-भ्रध्ययन  के  दौरान  लोगों  के  दरदोनांग  सम्बन्धी

 प्रॉकड़े  एकत्र  किये  ।  इस  प्रकार  से  एकत्र  किये  गये  आंकड़ों  से  पता  चला  कि  श्रमिक  दृष्टि  से  देश

 में  लगभग  45  लाख  qa  व्यक्ति  हैं  ।  झ्रोसतन  अ्रतुमान भ  एक  लाख  की  madd  के  पीछे  1000

 व्यक्तियों  का  भ्रमणा  होना  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ब्रिटेन  धौर  अमरीका  में  प्रति  लाख  व्यक्तियों  के  पीछे  ऋमशः

 205  एण्ड  बेल्स  1963)  ate  214  व्यक्ति  धन् ये पन से  ग्रस्त  हैं

 जि त्या पित  स्वर्णकारों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्तियाँ  तथा  निशुल्क  दिक्षा

 *807.  श्री  यशपाल  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विस्थापित  स्वर्णकारों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्तियाँ  तथा  शिक्षा  शुल्क  सम्बन्धी

 रियायतें  देने  के  बारे  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 प्र०  चं०
 :

 हाँ  ।

 saad  के  बच्चों  उनके  माता-पिता  की  जीविका  के  साधनों  की  कुछ

 जाँच  करने  की  शर्ते  के  ate  रहते  शिक्षण  शुल्क  की  वजीफे/शिक्षण-वृत्तियाँ,
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 नमन  ae

 पुस्तक-प्रदान  aif  वें  सब  सुविधाएँ  दी  जाती  जो  शिक्षा  मंत्रालय  aru  स्वीकृत  इस

 सम्बन्धी  योजना  के  atta  पिछड़ी  जातियों  को  दी  जाती  हैं  ate  इसी  प्रकार  श्रम एवं

 जन  मंत्रालय  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  परिचालित  के  ware  वजीफे  शादी  के

 साथ  तकनीकी  प्रतिक्षण  सुविधाएँ  दी  जाती हैं  ।  cama  के  जिन  बच्चों  ने  31  मात  1966

 से  पहले  शिक्षा  श्वम्बन्धी  सहायता  सधवा  तकनीकी  प्रशिक्षण  सुविधा  के  लिये  श्रावेदन-पत्र  दिये

 थे  उन  सब  को  शिक्षाਂ  सम्बन्धी  यह  सहायता  उनके  निर्दिष्ट  पाठ्यक्रमों  के  पूरा  होने  तक

 मिलती  रहेगी  |

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।

 निर्वात  का  देश  में  वस्तुओं  के  सत्यों  पर  प्रभाव

 *808.  थ्रो  लोबो  प्रम  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उद्योगों  के  कच्चे  लोहा  तथा

 उवंरक  कौर  श्रौषघियों  के  उत्पादन  के  गत  ay  के  ake  नवीनतम  आंकड़े

 क्या

 उत्पादन में  हुई  वृद्धि  का  देश  में  वस्तुध्रों  के  मुल्यों  पर  प्रभाव  न  पड़ने  के  क्या
 ह

 कारण  हैं  ;

 क्या  भारत  का  इस  वर्ष  बढ़ा  निर्यात  इसके  लिए  जिम्मेदार है
 ;

 यदि  तो  fata  वर्गों  के  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  निर्यात  करने  के  इच्छुक

 लोगों  के  पक्ष  में  बलिदान  करने  के  क्या  कारा

 कितने  माल  का  निर्यात  उधार  कियां  गया  ate  उसका  मूल्य  कितना

 कौर

 क्या  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  शरीर  aaa
 मुद्रा

 स्फीति  पर  पड़ने  वाले

 इसके  प्रभाव  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 एक  विवरण  सभा  की  मेज पर  रख  दिया  गया  है  ।

 उत्पादन  में  वृद्धि  होने  ate  मुल्यों  को  स्थिर  बनाये  रखने  के  लिए  अपनाये  गये

 नीति-सम्बन्धी  उपायों  कारण  थोक  मूल्यों  का  सूचक  de  1:0  प्रतिशत  घट  गया  ante

 az  सूचक  जो  1967  में  211'7  घट  कर  1968  में  209'5  हो

 (a)  ste  ये  सवाल  dard  नहीं  होते  ।

 विलम्बित  अदायगी  के  FATT  पर  किया  जाने  वाला  भारत  द्वारा  किये

 नाने  वाले  कुल  निर्यात  के  एक  प्रतिशत  से
 भी  कम

 ध्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  कारगर  ढंग  से
 प्रतियोगिता  करने  के  लिए  aq  आवश्यक

 है  कि  पूंजीगत  उपकरणों जेसी  वस्तुभ्नों  का  निर्वात  विलम्बित  के  श्राघार  पर  किया

 जाय  ।
 fs  अदायगी  आधार  पर  इस  प्रकार

 का  निर्यात  बहुत  कम  किया
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 जाता  इसलिए  इस  निर्वात  के  कारण  देश  इन  वस्तुद्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं

 होगी  |

 जागरण

 प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सूचक  अंक

 (1960=100)

 समूह /  वस्तुएँ  जनवरी-अव
 रबर

 1968* :  1967

 कपड़ा  89-6  975

 चीनी  69:2  73:3

 43:3  14909 ye  ०  179  4

 ae  103-9  99°6

 लोटा ि  हर  नमा  178*2  180 2

 रासायनिक  खाद्य  332°3  421:7

 शभ्रौषधि  कौर  भेषज  140°0  147-7

 नप्नस्तिम

 खेती  at  पैदावार  के  सूचक  a

 (1949-50=100)

 1258 a  159-9

 तेलहन  125°7  159°6

 191.1 कपास  213-1

 162-4  193°]

 158°]  165°7 गन्ना

 नश्अंशत  संशोधित  अनुमान

 नगूअ्न्तिम  भ्रनुमान

 राजस्थान  में  परिवार  fates  काय  क्रम

 श्री  मीठा  लाल  मीना  : *
 8009.  श्री  नन्दक्मार  सोमानी  :

 श्री  Jo  कठ  तापड़िया  :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  को  परिवार  नियोजन
 कांयं  क्रम

 के  लिए  कुल  कितनी  राशि  दी

 १5
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 क्या  उसका  qa  उपभोग  किया  गया  है  कौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  ने  राजस्थान  राज्य  में  यथोचित  प्रगति  नहीं

 की  wiz

 यदि  तो  इसके  ear  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिव
 र  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  श्री  :

 ate  परिवार  नियोजन  कार्य  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  1966-

 67  शौर  1967-68  के  अ्रस्थायी  श्र  राजस्थान  के  महालेखाकार  से  प्राप्त  जाँचा

 ga  सभा-पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।  विवरण  में  देखा  जा  सकता  है  कि

 1966.67  की  अस्थायी  अदायगी  उपयोग  में  लाई  लेकिन  1967-68  के  खर्चे

 के  जाँचे  गए  आंकड़े  प्रभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 att  (7)  अपेक्षित  सूचना  का  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1966-67  कौर  1967-68  के  दौरान  राजस्थान  को  स्वीकृत  की  गई  अस्थायी

 भ्र दाय गी  ae  परिवार  नियोजन  कार्य कम  पर  gar  खर्च  इस  प्रकार  है  :--

 ay  स्वीकृत  प्र स्थायी  लेखा-परीक्षण  प्रमाण-पत्र  के

 अदायगी  अनुसार  ad

 1  966-67  4300  लाख  रुपये  50  89  लाख  रुपये

 1967-68  127:28  लाख  रुपये  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 वितरण

 राजस्थान  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  मुख्यतः  निम्नलिखित  कारणो ंके
 स्वरूप  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  कर  रहा  है  — —

 (1)  सभी  स्तर  पर  उचित  संगठनों  का  अभाव  गाँवों  में  उचित

 केन्द्रों  की  कमी  |

 (2)  ग्रामीण  परिवार  नियोजन  उप  केन्द्रों  की  आवश्यकताओं  शौर  निर्माण में  भारी

 on  ॥

 (3)  महिला  डाक्टरों  की  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ।

 (4)  राज्य  में  अकाल  झ्र ौर  सूखे  की  स्थिति  ।  कुछ  जिलों  में  रोग  फलने  के
 कारण  इस

 स्थिति  का  झर  fate  जाना  ।

 कार्यक्रम  की  प्रगति के  लिए  विभिन्न  उपाय  किये  गए  हैं  ।
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 गुजरांवाला  हाउस  बिल्डिंग  कौआ  fer  सोसाइटी

 *810.  श्री  जाज॑  करने  डी  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  16  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4559  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरांवाला  हाउस  बिल्डिंग  कोआपरेटिव  सौसाइटी  ने  अपने  सदस्यों  को  शेष

 प्लाट  प्लाट  करने  के  लिए  पर्चियाँ  निकालने  की  तिथि  निर्धारित  कर  दी  है  कौर  यदि  तो

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सोसाइटी  ढारा  दिये  गये  भूमि  के  विकास  की  लागत  तथा  प्रति  वर्ग

 गज  के  हिसाब  से  दी  गई  प्रीमियम  की  दर  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ate  कया  फलों

 तथा  खड़े  वृक्षों  की  बिक्री  से  तथा  पिछले  कई  वर्षों  में  ब्याज  से  सोसाइटी  को  होने  वाली  राय

 का  भी  हिसाब  लगाया  गया  है  ate  यदि  तो  दोनों  मामलों  में  प्रति  वर्ग  गज  की  क्या  दर

 परायी  है  ;  भ्रांत

 क्या  सरकार  सोसाइटी  द्वारा  झपने  सदस्यों  से  32  रुपये  प्रति  at  गज  के  हिसाब

 से  मूल्य  लेना  उचित  समिति  है  ate  यदि  तो  इस  मामले  में  तथा  सदस्यों  के  हितों  की

 रक्षा  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  अर  विकास  मन्त्री

 के०  के०  :

 सोसाइटी  से  अगली  पर्ची  निकालने  की  किसी  तारीख  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 यह  मालूम  ना  कि  इस  उद्देश्य  से  सोसाइटी  द्वारा  कार्य-क्रम  बनाया  जा  रहा  है  |

 इटी  को  wafer  की  गई  भूमि  से  गुजर  रही  वजीरपुर  छोटी  नहर  से  कुछ

 प्लाट  प्रभावित  होते  इस  नहर  को  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  हरियाणा  सरकार  के  नहर  विभाग

 को  लिखा  गया
 है

 ।  सोसाइटी  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  एक  पुनरीक्षित  लेआउट प्लान
 भी  भेजा  जो  कि  at  विचाराधीन  है  ।

 में  भूमि  के  बड़े  dart  पर  विकास  ate  निपटानਂ  की  योजना  के

 मशीन  प्रीमियम  की  अदायगी  पर  सहकारी  भवन-निर्माण  समितियों  को  wafer  की  गई

 है  की  जा  रद्दी  जिसमें  उस  क्षेत्र  के  लिए  निश्चित  पूल  दर  के  भ्राता  पर  निकाली  गई  भूमि

 की  लागत  शामिल  जहाँ  भूमि  आवंटित  की  जानी  कौर  कुल  बनाए  जाने  वाले  प्लाटों  की

 संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  अतिरिक्त  प्रभार  की  गणना  की  जानी  है  ।  प्रीमियम  आवंटन  के

 समय  लिया  जाता  भोर  श्रान्त  समायोजन  भूमि  का  विकास  पूरा  हो  जाने  झर  भवन  निर्माण

 की  अनुमति  दिये  जाने  के  पश्चात्‌  चिरस्थाई  पट्टे  पर  हस्ताक्षर  करने  के  समय  पर
 क्या  जाता

 इस  सोसाइटी  के  मामले  में  प्रभी  विकास  कार्य  पूर्ण  नहीं  टुम्बा  ।  जहाँ  तक  विकास  की  लागत

 का  सम्बन्ध  यह  मामला  मूलतः  सोसाइटी  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 लकड़ी  तथा  खड़े  वृक्षों बिक्री  प्रे  सोसाइटी  को  होने  वाले  लाग  के  प्रश्न

 ह
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 के  बारे  में  सोसाइटी  ने  सुचित  किया  कि  इस  स्रोत  a  बिक्री  से  प्राप्त  हुई  सोसाइटी  की

 जनरल  बॉडी  के  अनुमोदन  से  भूमि के  विकास  लेखा  में  जमा  कर  दी  गई  कौर इस
 रकम

 का  लाभ  सदस्यों  को  स्वयमेव  प्राप्त  होंगा  ।  सोसाइटी  ने  mit  यह  सूचना  दी  कि  प्राप्त  हो

 रहा  ब्याज  प्रति  वर्ष  लाभ  तथा  हानि  लेखा  में  डाला  जा  रहा  है  ।  उनके  हिसाब-किलाब  की

 परीक्षा  रजिस्ट्रार  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  द्वारा  की  जानी  हैं ।

 आजकल  के  भूमि  के  मूल्यों  को  देखते  सोसाइटी  द्वारा  निश्चित  की  गई  32

 रुपये  प्रति  at  गज  की  शअ्रन्ततरिम  दर  अनुचित  नहीं  सभी  जाती  |

 नागालैण्ड  और  नेफा  के  लिए  मेडिकल  कालेज

 4.739,  श्री  म०  लाग  सोंधी  :  क्या  परिवार  एवं  नगर

 विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नागालैण्ड  तथा  नेफा  के  लोगों  की  सुविधा

 के  लिए  एक  मेडिकल  कालेज  खोलने  का  निकाय  किया  है  जिसमें  सब  उपकरणों  तथा  अपेक्षित

 सुविचारों  की  व्यवस्था  होगी  ;  कौर

 यदि  तो  यह  कालेज  कब  te  कहाँ  खोला  जायेगा  ?

 परिवार  आवास  और  mia  विकास  मंत्री

 के०  के०

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जाली  डालर  मुद्रा  भारत  भेजी  जाना

 4740,  श्र  बाबू  राव  पटेल  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  के  पाँच  व्यक्तियों  ने  लाखों  जाली  डालर  नोट

 परिचालित  करके  भारत  के  बैंकों  को  धोखा  देने  की  कोशिश  की  थी  ate  यदि  तो  कितनी

 राशि  के  जाली  नोट  भारत  में

 var
 यह

 भी  सच  है  कि  इन  दोषी  व्यक्तियों  ने  एक  करोड़  डालर  के  मृत्य  के  नोट

 छापे  थे  जिनमे ंसे
 40  लाख  डालर  के  नोट  अमरीकी  संघीय  अधिका  रियों  द्वारा  29  1967

 को
 कनेडी  हवाई  च्  पर  पंकज  लिये  गये  थे  ;  शरीर

 कया  इस  कथित  अपराध  में  किन्हीं  भारतीय  नागरिकों  का  हाथ  है  कौर  यदि

 at  उनके  नाम  क्या  हैं  शरीर  उसमें  उनका  किचन  हाथ  है  ?

 उप  अबान  मन्त्री  तथा  faa  सस्ती  मोरारजी  :

 यह  प्रश्न
 कुछ

 aaa  में  छपी  एक  खबर  के  संदर्भ  में  सरकार  के

 पास  इस  भ्राशप का  कोई
 संकेत  नहीं  है  कि  कथित  जाली  मुद्दा  का  कोई  भाग  भारत  में

 धाया  हो  ।

 तथा  कथित  घटनाएँ  विदेशी  राष्ट्र  में  हुई  थीं
 ।

 ऐसी  सूचना  इकट्ठी  करने  का

 श्राइन  किया  जा  रहा  जिसमें  इस  देश  को  दिलचस्पी  दो  सकती है  ।
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 खाय  पदा  में  मिलावटਂ  कों  रोकना

 4741.  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  कया
 स्वास्थ्य

 ता  पवार  नियोजन  ae  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि :

 कितने  खाद्य  निरीक्षक हैं  ;

 क्या  यह  सच
 है

 कि  कलकता  निगम
 ने

 सरसों  के  तेल  में  अपमिश्रण  कौर

 अनुसार  बढ़ते  हुए  बेरीबेरी  रोग  के  कारण  1968  में  जनता से  कहा  था  कि  ag  दस

 दिन  तक  बाजार  से  सर  तों  का  तेल  न  खरीदे  ;

 क्या  इसਂ  सम्बन्ध  में  कुछ  व्यापारी  गिरफ्तार  किये  गये  थे  aire  यदि  तो  उनके

 नाम  क्या  हैं  ;

 केन्द्रीय  खाद्य  निरीक्षक  संस्था  सम्बन्धी  प्रस्ताव  तभी  तक  स्थगित  किए  रखने  के  क्या

 कारण
 कौर

 खाद्य  विभाग  ने  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  लिये  कया  सुभाव  दिये  हैं  तथा

 इन्हें  कब  तक  ary  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 परिंदा  तथा  नगरों  विकास  मन्त्री

 के

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-कल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ate  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  कि  क्या  कलकत्ता  निगम  ने  लोगों

 को  1968  में  10  दिन  तक  बाजार  से  सरसों  का  तेल  न  खरीदने  को  कहा  था

 कलकत्ता  से  बेरीबेरी  की  किसी  किस्म  कर समाचार  नहीं  मिला  है  ।

 दिसम्बर  1968  से  1969  के  तीसरे  सप्ताह  तक  सरसों  के  एकत्न  किये  गये  139

 नमूनों  में  से  22  नमूनों  में  मिलावट  का  पता  लगा  है  कौर  20  मामलों  में  मुकदमे  चलाये

 गये थे  ;

 खाद्य में  मिलावट  के  भ्रन्तर्राज्यीय  मामलों  की  रोकथाम  के  लिए  केन्द्रीय  संगठन

 बनाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 खाद्य में  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  खाद्य  विभाग  द्वारा  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 अधिकतम  आकर  देनें  वाले  बीस  जिन्हें  कर-भुगतान

 प्रमाण-पत्र  देन  से  इन्कार  किया  था

 4742,  श्री  बाब  राव  पटेल  :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झिझकता  आयकर  देते  वाले  उन  बीम  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  वर्ष  देश

 से  जाने  के  लिये  कर-मुल्तान  प्रमाण-पत्र  दिये  जाने  से  इन्कार  किया  गया  था  शरीर  वे

 किन  देशों  का  भ्रमण  करना  चाहते  थेमोर  प्रत्येक  मामले  में  भ्रमर  को  बकाया  धनराशि

 कितनी  थी  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  हत  से  भारतीय  मुसलमान  भ्रामक  को  बकाया  रकम

 छोड़  कर  चुपचाप  पाकिस्तान  चले  गये  ;  कौर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसे  कितने  मुसलमान  पाकिस्तान  गये  ate  उनके

 परिणामस्वरूप  सरकार  को  कुल  कितने  झायकर  की  हानि  हुई ?

 उप  +धाने  अत्रो  तथा  faa  a  at  सोराज

 से  माँगी  गई  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ale  यथासंभव  शीघ्र  हो

 सदन  की  मज  पर  रख  दी  जायगी  |

 भा वड़ा /  व्यास  परियोजना  प्रशासन  का  नंगल  टाउनदिप  में  स्कूल

 4743.  श्री  बुरा  fag:  कया  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  भाखड़ा/त्यास  परियोजना  प्रशासन  नंगल  टाउनशिप  a-

 वाड़ा  टाउनशिप  में  चल  रहे  wade  जुनियर  मॉडल  स्कूल  की  तरह  को  एक  स्कूल  चलाने  में

 सफल  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यास  परियोजना  प्रशासन  शौर  व्यास  कंस्ट्रक्शन  बोर्ड  को

 तलवाड़ा  टाउनशिप  के  निवासियों  से  उक्त  स्कूल  को  पंजाब  शिक्षा  विभाग  को  सौंपने  के  विरुद्ध  बहुत

 से  भम्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 सिचाई  तथा  वियत  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :

 ऑर  जी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 Major  Irrigation  Schemes  in  Hill  District  of  U.P.

 4744,  Shri  J.  5.  Bist  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  have  implemented  any  major  irrigation  scheme  in  the  hill
 districts  of  Uttar  Pradesh  since  taking  up  first  Five  Year  Plan  till  dat  प of

 (b)  ifso,  the  number  and  names  thereof  ;

 (c)  whether  any  of  these  schemes  have  been  implemented  with  ‘the  aid  of  Ce: bel  १...  4  tral  Govern-
 ment  ;

 (d)  if
 so,  the  names  thereof  and  the  expenditure  incurred  on  each  of  them;  and

 (e)  whether  Government  propose  to  implement  any  major  irrigation  scheme  in  Almora
 District  and  if  so,  the  details  thereof  and  the  nature  of  Central  assistance  Proposed  to  be  given  for
 the  same  ?

 The  Deputy  Minister  in  tl  >  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddhesnwar
 Prasad)  :

 (a)  No;  Sir.

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.
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 (e)  No  major  irrigation  scheme  has  been  proposed  for  the  Almora_  distriet  by  the

 Uttar  Pradesh  Government  in  their  draft  Fourth  Plan.

 Opening  of  Medical  college  in  Almora  (U.?.)

 474.5,  Shri  B.  5.  Bist  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  Medical  College  has  so  far  been  established  in  the  hill

 districts  of  Uttar  Pradesh  :

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  establish  a  medical  college  in  Almorta  during
 the  Fourth  Five  Year  Plan  period  ;  and

 (0)  if  so,  the  details  in  this  regard  and  if  not,  the  reasons  therefor  ही

 The  Minister  for  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and

 Urban  Development  (Shri  K.K.  Shah)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  On  account  of  the  limitation  of  resources,  the  State  Government  do  not  propose
 to  start  a  Medical  College  at  Almora  during  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए  धत  का  उपयोग

 4746 श्री  अ  देना  :  क्या  स्थात्थ्पथ तथा  परिदर  नियोजन  और  निर्माण  ,  आयास  तथा

 नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1965-65,  1766-67  तथा  1957-68  में  परिवार  श्यो
 न

 कार्यक्रम के  लिए  निर्यात  किये  गए  wat  केन्द्रीय  सहायता  भी  कमल  है  का  उपयोग  न

 करने  तथा  कम  उपयोग  करने  के  बारे  में  सभी  राज्यो/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से

 झांकने  एकत्र  कर

 लिये हैं  ;

 इस  बारे  में  ब्यौरा  व्या है  ;  कौर

 इस  बारे  में  मुख्य  रूप  से  चुक्ता  राज्यों  के  नाम  बया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  निर्माण  और  नगर  fea  मंत्रालय  में

 राज्य-मंत्री  श्री
 ०

 atc  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  विषय  में  सम्बन्धित  राज्यों  के

 कार  के  लेखा-परीक्षा  प्रमाणपत्रों  से  ही  व्यय  में  कमी  का  पता  लगता  है  ।  एक  वितरण

 संलग्न है  जिसमें  (1)  राज्यों  को  मंजूर  की  गई  धारा दि  ate  खच  के  हुए

 जहाँ  श्री  तक  उपलब्ध  तथा  (2)  संघ  क्षेत्रों  के  लिए  at गई  बजट  व्यवस्था  कौर  1965-66

 से  1967-68.  के  दौरान  किये  गए  व्यय  के  भ्र भी  तक  न  जाँचे  गये  wins  दिए  गए

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  ga  टीं  559/69]

 wa  तक  प्राप्त  लेखा  परीक्षा  प्रमाणपत्रों
 के  भा घार  पर  यह  ser  नहीं  उठता

 है  1
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 पहा  का wa

 भारतीय  प्लास्टिक  उपयोग

 4747 श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  प्लास्टिक  उद्योग  कहाँ-कहाँ  स्थित  हैं  wie  1969-70

 में  नये  प्लास्टिक  उद्योगों  के  लिए  कार्यक्रम  का  राज्यवार  व्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  रण

 एक  विवरण  संलग्न  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी

 560/69  ग्राह्य-पत्तों  तथा  जारी  किये  लाइसेंसों  के  1969-70  में  नए

 स्टिक  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  विशेष  कार्य कम  नहीं  प्राप्त  हुए  प्रर्थना-पत्रों  पर

 गुणों  के  आघार  पर  कार्यवाही  की  जायेगी

 पे  ट्रे-रसायन  उ  प्रयोग  विकास  समिति  का  प्रतिवेदन

 4748,  शी  सोम  चन्द  सोलंकी  :  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 qe  बताने  की  FIT  करेंगे  कि

 तीसरी  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पेट्रोरसायन  उद्योगों  के  विकास  तथा

 प्रायोजन  के  लिये  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  ar  नवीनतम  प्रतिवेदन  क्या  है  शोर

 इस  उद्योग  को  उन  क्षेत्रों  में  र्था  पितਂ  करने  के  बारे  जहाँ  कच्चा  माल  उपलब्ध

 सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  संग्रहालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  राठ

 इस  मंत्रालय  द्वारा  पेट्रो-रसायन  के  लिए  स्थापित  एक  आयोजन  ग्रुप  1

 1969  से  शुरू  होने  बाली  चोथी  योजना  की  अवधि  के  पेट्रो-रसायन  निर्माण  के

 कार्यक्रम  के  बारे  में  goat  रिपो  भेजी है  ।  योजना  wa  द्वारा  sare  किये  जा  रहे  afar

 चौथी  योजना  प्रलेख  में  इसे  शामिल  फिया  जायेगा

 सरकारी  क्षेत्र  गुजरात  शोधन-शाला  से  प्राप्त  तथा  पर  mera

 एक  एरोमेटिक  परियोजना  तथा  एक  नैफ्था-भंजक  सन् यन्त्र  की  स्थापना  करेगी  ।  इसी  प्रकार

 बरौनी  शोधनशाला  से  प्राप्त  मैंथा  पर  बरौनी  एरोमेटिक  परियोजना

 कई  चारों  स्थापना  किए  जाने  की  योजना

 गुजरात  में  तेल

 4749.
 श्री  सोम  चन्द  सोलंकी :  क्या  पेट्रोलियम  तथा

 रसायन
 और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fe

 1968  के  aa  में  गुजरात  राज्य  में  खनिज  तेल  का  उत्पादन  तथा  खपत  कितनी

 थी  ;

 तेल  के  जिन  विभिन्न  हाईड्रोकाबेंग  घटकों  का  विश्लेषण  क्रिया
 गया  है  थे  किस

 किस्म के  हैं  ;

 गुजरात  राज्य  की  खनिज  तेल की
 श्रावदयकता  frat है  ?..
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 ा

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  धातु  पसंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  दा०  रा०

 यह  भानुमान  है  कि  तेलਂ  से  सदस्य  महोदय  का  आशय  पैट्रोलियम

 उत्पादਂ  से  है  ।  1968  में  कोयली  शोधनशाला  से  शोधित  पेट्रोलियम  थों  का  उत्पादन

 2,507,962  मीटरी  टन  था  राज्यवार  खपत  आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विभिन्न  हाइड्रोकार्बन  घटकों  का  निर्धारण  करने  के  लिये  पेट्रोलियम  पदार्थों  का

 कोई  विश्लेषण  नहीं  किया  mar  है  ।

 गुजरात  राज्य  की  श्रावश्यकताग्रों  का  अलग  से  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 स्कूल  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 4750.  श्री  to  feo  fag  :  क्या  परिवार  आवास  और

 नगर  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  स्कूल  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  स्कूलों  पर

 इस  योजना  को  दिल्‍ली  में  सभी  स्कूलों  पर  लागू  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 शौर

 ag  1967-68  में  इस  योजना  से  कुल  कितने  विद्यार्थियों  ने  लाभ  उठाया  ?

 परिवार  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्री  कके  के०

 345  स्कूल  ।

 सीमित  साधनों  के  कारण  ॥

 1,23,412  छात्र  ।

 जी०  डो  एम०  ओ०  at  पदोन्नति

 4751,  श्री  तुक  राम  गेविन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  आयास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  5  श्योर  26  1968  के  क्रमशः  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2739

 तथा  5766  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 सरकार  का  विचार  जी०  डी०  एम०  को  ग्रेड  2  के  भ्रषिकारियों  की  जी०  डी०

 एम०  को  ग्रेड  1  में  पदोन्नति  की  सुची  कब  प्रकाशित  करने  का  है  जब  कि  इस  सेवा  का

 प्रारंभिक  गठन  हो  चुका

 क्या  इस  प्रकार  पदोन्नत  अघिकारी  जी०  डी०  एम०  को  धारा  2  में  पाँच  वर्ष

 की  नियमित  सेवा  पूरी  करने  के  बांद  बढ़े  वेतन  तंथा  भत्तों  के  अधिकारी  हो  जाते  हैं  ;  atk

 (7)  क्या  यह  सच  है  उक्त  पदोन्नति  सूची  के  प्रकाशन  में  विलम्ब  के  कारण  भारतीय

 चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  कौर  वेतन  aria

 के  निर्धारण  से  बीसतीस  हानि  हुई  क्योंकि  यह  योजना )
 1  1969  &  बन

 गई
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 afar  निर्णय  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  के  के०

 बिन्द्रा ye  स्वास्थ्य  सेवा  के  जी०  डी०  क्यो  ग्रीस  एक  का  प्रारम्भिक  गठन

 ay  पूरा  नहीं  है १  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  जी०  डी  को  ग्रेड  दो  के  उन  श्री  feral

 को  जिन्होंने  1  1969  को  पाँच  वर्ष  की  सेना  पूरी  कर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 सेवा  के  जी०  डी०  थ्रो  as  एक  में  पदोन्नत  करने  के  प्रश्न  पर  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  के

 पर मद  से  विचार  क्या  जा  रह

 रख  भ्र धि का  रियों  को  वास्तव  में  जिस  तारीख  से  पदोन्नत  किया  जायेगा  उसी  दिन  से

 जी  डी०  ग्रह  एक  का  वेतन  दिया  जायेगा  ।

 (7)  जी  नहीं

 स्वचालित  मित्र-अ  भिन्न  उपकरण

 4752.  श्री  सूरज  क्या  स्वास्थ्य  तथ  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा

 नगरीय  festa  मंत्री  यह  ama  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  सभा  में  स्वचालित  मत-ध्रभिलेखन  उपकरण  नियंत्रण  कमरे  के  लिये

 एक  नया  वातानुकूलन  संयन्त्र  स्थापित  किया  गया  है  ate  यदि  तो  उस  पर  कुल  कितना

 व्यय  किया  गया  है  ;

 (@  मतदान  व्यवस्था  ठीक  तरह  से  काम  कर  रही  है  इसकी  जाँच  कराने  के  लिए

 जर्मनी  के  इंजीनियरों  को  कितनी  बार  बुलाया  गया  तथा  इस  उपकरण  की  स्थापना  के  पश्चात्‌

 उन  पर  कितन  व्यय  किया  गया  ;

 क्या  इस  उपकरण  की  देखभाल  करने  वाले  काय  भारित  कर्मचारियों

 शन  तथा  चौहान  )  को  फोटो  लेने  का  कार्य  भी  सौंपा  गया  जो  उनके  सामान्य  काय

 के  अलावा  है  प्रो  यद  तो  क्या  इस  भ्र ति रिक्त  कार्य  के  लिए  उन्हें  उचित  प्रतिकर  दिया

 गया  है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  उक्त  कार्य  भारित  कमंचारियों  को  ag  1963  से  1966

 की  झ्र वधि  में  सर्वोपरि  wig  करना  पड़ता  था  परन्तु  उ  हे  प्रभी  तक  कोई  सम ग्रो परि  भत्ता  नहीं

 दिया  गया  है  att  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 क्या  सर्वोपरि  भत्ता  aa  रूप  से  दिया  जा  रहा  है  शोर  यदि  तो

 इसके  aq  कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्यमंत्री  (i  ब०  Ao

 हाँ  ।  ऐयर  कंडीशनिंग  प्लाट  पर  28  फरवरी  1969  तक  66,576  रपये

 का  ay  किया  गया  शौर  1969 में  2,278  रुपये  की  कौर  रकम  खर्च  किए  जाने  की

 संभावना  है  ।

 दो  एके  बार  1964  में  घौर  दूसरी  बार  1967  में  ।

 इन  दोनों  भ्र वसर ों  पर  ऋमशः  5,000  रुपये  शरीर  8,144  रुपये  की  व्यय  किया  गया
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 तथापि  यह  उनकी  सामान्य  ब्यूटी  के  अलावा  नहीं  क्योंकि  उनका

 मुख्य  कार्य  कार  इक्यूपमेंट  के  परिचालन  से  सम्बद्ध  फोटो  के  काम  को  देखना  है  धौर

 विशेषज्ञ  टेली-कम्यूनिकेशन  स्टाफ  की  करना  है  ।  उनके  कार्य  की  विशिष्टता  को  ध्यान

 में  रखते  1968  में  प्रत्येक  को  100  रुपये  की  राशि  मानदेय  (  marae  के  रूप में

 स्वीकृत की  गई  है

 हाँ  ।  समयोपरान्त  भत्ता  नहीं  दिया  जा  क्योंकि  वायरमेन  कौर  बिजली

 वाले  अनुरक्षण  में  काम  करते  धौर  वर्तमान  meat  के  अनुरक्षण  में  लगे

 प्रभारित  समयोपरान्त  भत्ते  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 sag  में  लगे  का ्य प्रभारित  कमंचारियों  को  समयोपरान्त  भत्ते  के  देने  का  प्रश्न

 पृथक  रूप  से  विचाराधीन  है  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बिजली  कक्ष  के  कर्मचारियों  को

 4753.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परवीन  नियोजन  और

 मा वाव  तथा  नगरों  विकास  मंत्री  3  1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1505  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 sar  यह  सच  है  कि  ऊँचे  पदों  के  लिए  नाम  at  कराने  के  लिए  रोजगार

 दिलाऊ  कार्यालय  के  समक्ष  स्थायी  नियुक्ति  जारी  रहते  का  प्रमाण-पत्र  पेश  करना

 पड़ता है

 eat  यह  सच  है  कि  ऊँचे  पदों  के  लिए  रोजगार  fears  कार्यालयों  में  अपने  नाम

 दल  कराने  के  लिये  श्री-स्थायी  रूप  में  तकनीकी  पदों  पर  कायें  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  पेश  करना  पड़ता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  कि  आवेदन  waist  को  ऐसे  प्रमाण-पत्र  नहीं  दिये

 जाते  ;  घोर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  व्या  कारण हैं
 ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-दीका  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री
 ब०  स०

 (=)
 जी  at

 जी  हाँ

 तथा  सुचना  एकत्रित  की  जा  रद्दी  है  तथा
 सभा

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ara  अधिकारियों

 के  पदों  के  लिए  चयन

 4754,  श्री  एस०  डी०  सो मसुद रम्  :  व्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  fama  मत्री  3  1969 के  झ्र तरां कित  प्रदान  सख्या  1503  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इस  समय  केवल  काम  दिलाऊ

 दफ्तरों  के  माध्यम  से  भेजे  गये  प्रार्थना-पत्र  ही  स्वीकार  कर  रहा

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  विभाग  ने  काम  दिलाई  दफ्तरों  को  श्रनुबाग  श्रीधर री

 के  पद  के  चयन  के  लिए  केवल  स्नातकों  के  ही  प्रार्थना-पत्र  भेजने  को  कहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभाग  ने  अधीनस्थ  अधिकारियों  कौ  डिप्लोमा-घारियों

 को  भर्ती  बन्द  करने  के  लिए  हिदायतें  दी  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ग्रनुभाग  अधिकारी  के  पद  पर  नियुक्त  डिग्रीधारी  धन्य  विभाग

 में  भ्रच्छे  अवसर  प्राप्त  होने  पर  इस  विभाग  को  शीघ्र  छोड़  देते  हैं  ;  ale

 यदि  तो  विभाग  में  नियुक्त  डिग्री  तथा  डिप्लोमा  धारियों  की  संख्या

 है  धौर  उनमें  से  कितने  पिछले  तीन  वर्षों  wes  अवसरों  के  प्राप्त  होने  पर  इस

 विभाग  को  छोड़  गये  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  लथा  निर्माण  ;  आवास  तथा  नगर-विकास
 मंत्रालय में

 राज्य-मन्त्री  To  Yo

 जी  at  सिवाय  विभागीय  उम्मीदवारों  के  मामले  मे ं।

 श्रोवरसीयर  के  रूप  में  चुनाव  के  विचार  करने के

 लिए  स्नातक  इंजीनियरों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  wit

 हाल  ही  में  रोजगार  कार्यालय  से  कहा  गया  है  कि  केवल  स्नातक  इंजीनियरों  का

 ही  नाम  भेजें  ।

 उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  उत्तर  में  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  अधीक्षक  इन्ही  नियर

 )  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  दिल्‍ली  अन्य  अधीक्षक  इन्ही  नियमों  को

 प्रतिलिपि  के  साथ  यदि  संभव  हो  तो  प्रथम  श्रेणी  के  स्नातक  इंजीनियरों  तथा  यदि  प्रथम  श्रेणी

 के  स्नातक
 इन्ही

 नियर  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  न  हों  तो  द्वतीय  श्रेणी  के  स्नातक  इजी  नियमों

 सक  भर्ती  सीमित  करने  के  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  थे  ।

 यह  सच  है  कि  उनमें  से  कुछ  अन्यत्र  oes  भविष्य  के  लिए  विभाग  को  छोड़

 देते

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चण्डीगढ़  मं  किराया  नियंत्रण  अधिनियम
 लागू

 करना

 4755.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :
 श्री  हेमराज

 :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  किरायों  में  हो  रही  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुये  चण्डीगढ़

 के  किरायेदार  सरकार  से  चण्डीगढ़  में  किराया  नियन्त्रण  अधिनियम  लागू  करने  के  लिये  घीया-

 वेदन  करते  रहे  भोर
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 स्थिति  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगर-विकास  मंत्रालय  में

 राज्य-मन्त्री  ब०  स०

 भ्र ौर  चण्डीगढ़  के  लिए  ge  मन्त्री-पराम्शंदात्री  समिति  की  24

 1968  की  don  में  चण्डीगढ़  के  प्रतिनिधियों  के  द्वारा  यह  मामला  उठाया  गया  था  ।  नगर  के

 विकास  के  हित  में  यह  सभा  गया  था  कि  फिलहाल  कोई  किराया  नियन्त्रण  कानून  बनाना

 उचित  नहीं  होगा  ।

 कच्छ  A  बॉक्साइट

 4756,  ato  रा०  को०  अमीन  श्री  द्०  राठ  परिसर

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कच्छ  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में  बॉक्साइट  का

 पता  लगा  है  ।

 क्या  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  भी  बहुत  अधिक  मात्रा  में  बॉक्साइट  उपलब्घ  है  ;  alc

 यदि  तो  गुजरात  राज्य  में  एल्यूमिनियम  का  एक  कारखाना  लगाने  के  लिए

 सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 वेद् रो लियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  1960-61  के  दौरान  किये  गए  प्रारंभिक

 भ्रत्वेषणों  के  परिणा  मस्वदा  यह  अ्रनुमान  लगाया  गया  था  कि  कच्छ  क्षेत्र  में  लगभग  60  लाख

 मेट्रिक  टन  बाक्साइट  वयस्क

 वयस्क  की  सभी  श्रे  रियों  की  सम्भावित  उपलब्ध  राशियों  के  100  लाख

 मैट्रिक  टन  तक  के  agar  जिसमें  से  67  लाख  मैट्रिक  टन  उच्च  श्रेणी  के  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 गुजरात  में  एक  निर्वात-भनुस्थापित  एल्यूमिना  संयन्त्र  की  स्थापना  का  प्रश्न  राज्य

 सरकार  के  पराम  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  शीघ्र  हीं  प्रायोजना  के  एक

 तकनीकी  सम्भाव्य ता  ध़्यान  करने  का  निचार  है  ।

 हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड

 4757.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  ठेकों  तथा  बिक्री  के  लिए  कमंचारियों  की  (500  रुपये  से  झ्षिक

 मासिक  बेचने  बाले  पदों  नियुक्त  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  के  न्यायसंगत  नियम

 शोर

 (er)  यहि  तो  क्या  ये  नियम  बनाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव है
 ?
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 पेट्रोलियम  तपा  रसायन  और  खाने  तथा  घात  मंत्रालय  मं  राज्य-मन्त्री  राव  )

 हिदुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  ने  क्मेर चा  यों  की  भर्ती  (500  रुपये  प्रति  माम  से  अधिक

 वेतन  वाले  पदों  के  तथा  खरीद-ठेहा  के  लिए  समुचित  नियम  बनाए  हुए  हैं  ।  क्योंकि

 कम्पनी  को  सौंपी  गई  प्रायोजनाओं  at  निर्माण  में  प्रत  बिजलियों  के  सम्बन्ध  में  get

 नियम  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।

 दिदुन्तान  जिंक  लिमिटेड

 4758.  0.0  सुशीला  Taz  क्या  पटो लियम  तथा  रसायन  आर  खान  तथा  घात  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  हिन्दुस्तान  जिस  लिमिटेड  के  कार्य संचालन

 का  मुल्यांकन
 किया

 है

 (a  यदि  तो  उक्त  भ्र वधि  में  उसमें  किस  प्रकार  की  श्रनियमितताश्रों  का  पता

 लगा  ;  झोर

 इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  गई ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खात  तथा  धातु  मंत्रालय  मं  they  मन्त्री  जगरनाथ  राव )

 कौर  सरकर  ने  हिन्दुस्तान  faa  लिमिटेड  के  कार्यकरण  का  श्रमी

 तक  कोई  व्यापक  मुल्यांकन  नहीं  किया  है  यद्यपि  gash  चित्रित  एककों  के  कार्यचालन  की  लगातार

 जाँच  की  जा  रही  कम्पनी  के  भ्रान्ति  लेखे  कभी  तकरार  नहीं  जिसका  कारण  यह  है  कि

 मेंटल  कारपोरेशन  ats  इण्डिया  लिमिटेड  के  उपक्रम  के  भ्रधिग्रहण  के  लिए  क्षतिपूर्ति  का  मामला

 उनके  साथ  निपटाया  नहीं  गया  कम्पनी  शरत्  भ्रधिग्रहूग  के  दिन  की  परिसम्पत्तियों  तथा

 ताशों  के  wat  मूल्यांकन  के  area  पर  विधिक  लेखे  तैयार  करने  में  संलग्न  कम्पनी  ने

 1966-67  वर्ष  के  लिए  2.50  लाख  रुपये  के  लाभ  के  तथा  1967-68  ag  के  लिए  लगभग

 एक  लाख  रुपये  की  हानि  के  ध्रन्तिम  agar  लगाए  हैं  ।

 856.01  रुपये  के  स्टोर  की  कमी  हुई  राक-फास्फेट  के  उठाने-घराने  तथा

 काइली  पत्तन  पर  संग्रह  करने  तथा  जस्ता  प्रद्रावक  में  इसके  फास्फेट  के  रूप  में  रूपान्तरित

 केए  जाने  तक  की  अवस्था श्रों  में  राक-फास्फेट  के  3191  मैट्रिक  टनों  की  कमी  भी  हुई  है  ।

 उन  परिस्थितियों  की  जाँच  की  जा  रही  है  जिनके  अन्तर्गत  यह  कमी  हुई

 Chemical  Fertilizer  Factory  in  India

 4759,  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Molahu  Prashad

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals
 to  state

 be  pleased

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  chemical  fertilizer  factory  in  India  after

 tmporting  ammonia  from  Iran  ;

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  by  Government  to  make  raw  material
 available  i in  the  country

 for  the  said  factory  within  the  next  three  or  four  years  क्

 (c)  whether  the  chemical  fertilizer  produced  with  the  help  of  ammonia  is  cheaper‘  than
 the  chemical

 fertilizer  produced
 with  the  help  of  gaphtha  and  other.  raw  materials  available

 in  India;  and

 48



 31  मैच  ,  1969  लिखित  उत्तर

 (d)  w  sther  certain  changes  are  proposed  to  be  made  in  the  set  up  of  the  said  factory
 ? to  mak:  it  naptha-based  in  the  event  of  non-  supply  of  ammonia  from  Ira:

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  o  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  R,  Chavan  )

 (a)  to  (d)  Tae  quzstion  of  setting  up  a  feritlizer  plant  based  on  ammonia  imported
 from  Iran  is  still  under  consideration  It  is  not  therefore  [0551  0  to  pvovide  definitive

 answers  to  parts  (b),  (c)  and  (d)

 Production  of  Coke

 47760,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 and (a)  the  total  quantity  of  coke  produced  in  the  country  during  the  last  year  ;

 (b)  the  percentage  utilisation  of  gases  produced  there  from  the  manufacture  of
 other

 items  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and

 Mines  and  Metals  (Shri  Jaganath  Rao)

 (a)  The  total  quantity  of  hard  coke  produced  in  the  country  during  the  year  1967-68

 was  7.797  million  tonnes

 (b)  The  coke  oven  gas  at  the  steel  plants  is  mainly  used  as  fucl  in  various  units,  It

 also  serves  as  a feed  stock  for  the  manufacture  of  fertilizer.  At  Sindri,  the  gas  is  utilised  for

 the  manufacture  of  fertilizer.  The  surplus  gas  from  Durgapur  Projects  Ltd.,  is  piped  for

 demestic  and  industrial  use  In  some  smaller  coke  ovens,  micellaneous  by-products  like  Tar,
 Benzol,  Sulphate  of  ammonia,  naphthalene  etc.  are  recovered.  The  surplus  gas  is  wasted

 चौथी  योजना  a  एल्युमिनियम  कारखाने  की  स्थापना

 4761.  श्री  एम  सुदर्शन  :  बया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे

 थे  जाने  की क्या  चतु  योजना  में  एक  नया  एल्युमीनियम  कारखाना  स्थापित

 सम्भावना  है  ;  कौर

 यदि  हां तो उसका तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  एसएन
 और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  म  राज्य-मर  जगन्नाथ

 प्रिया जना  घरों  ..  के (*)  ate  विस्तार  योजनाओं  एल्यूमिनियम  की  उन

 agit  निम्न  प्रकार  से  जिन्हें  इस  समय  क्रियान्वितਂ  किया  जा  रहा  है  जिनके  चौथी

 योजना  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  की  grat

 टिप्पणी
 क्रम  स०  प्रस्तावक  का  क्या  नया  क्षमता

 स्थापना  स्थल  या  बिस्तार  टन  प्रति  बर्ष )
 लि

 {*)  क्षत्र

 |—  नया  30,000  कायें  प्रगति  पर  है  प्रायोजना बेलगाम
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 के  1°69 के  शतरंज तक  arg  किये

 जाने  की  संभावना

 a—  रेणुका  विस्तार  60,000  इसमें  20,000  dita  ca  के

 1970  के  दौरान  प्राप्त  किये  जाने

 की  तथा  दोष  चौथी  योजना

 की  श्रद्धा  में  प्राप्त  किये  जाने  की

 पाशा है  ॥

 5...  विस्तार  12,500  चौथी  योजना  के  दौरान  प्राप्त  किए मात्र  )

 जाने  की  धारा  है  ।

 सरकारो  क्षत्र

 ”  कोरबा  प्रदेश )
 नया  100,000  प्रायोजना  के  मई  1973  तक

 चालू  किए  जाने  के  लिए  तेयार  हो

 जाने  की  तथा  लक्षित  क्षमता  पाँचवीं

 योजना  के  दौरान  प्राप्त  कर  लेने  की

 संभावना  है  ।

 कोयना  नया  50,000  प्रायोजना  चौथी  योजना  में

 लित  कर  ली  गई  है  ।  प्रायोजना

 के  चौथी  योजना  के  पन्त  तक  चालु

 किये  जाने  के  लिए  तेयार  हो

 जाने  तथा  पाँचवी  योजना  के  दौरान

 पूरा  उत्पादन  प्राप्त  कर  लेने  की

 सम्भावना  है  ।

 252,500

 टिप्पणी  :  इसके  बेलगाम  एल्यूमिनियम  प्रद्रावक  के  70,000  मे  ट्रिक

 टन  प्रति  ay  आसनसोल  के  वर्तमान  प्रस्तावक  के  3,800  मेट्रिक  टन

 प्रतिवर्ष  विस्तार  के  लिये  तथा  उड़ीसा  राज्य  में  30.000  मेट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  के  एक

 नए  प्रद्रावक  की  स्थापना  के  लिए  जारी  किए  गए  इन  श्रायोजनाश्ं  के

 उत्पादन  को  प्रावस्थानुसार  करने  के  सम्बन्ध  विचार  उचित  समय  पर  wise  योजना मों

 द्वारा  प्राप्त  की  गयी  माँग  की  प्रवृत्ति  शादी  के  आघार  पर  किया  जायेगा  ।

 फर्टलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  दनकौर  लिमिटेड

 4762.  श्री  कामेश्वर  सिह  कया  पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  धातु

 मंत्री  11  1968  के  शभ्रतारंकित  प्रश्न  संख्या  126  के  उत्तर  के  सम्बध  में  ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 es

 क्या  इस  बीच  फर्ट्लाइजसं  we  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  के  युवक  इषीका  रियों

 के
 feat

 की  सुरक्षा  के  लिये  कोई  कायंवाही  की  गई

 (a)  यदि  हां  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०  चव्हाण )

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 जेसा  11  1968 को  पूछे  गये  प्रश्न  संख्या  136  के  भाग  शौर  भाग

 के  उत्तर  के  भ्रंश  (4)  में  बताया  गया  कम्पनी  के  युवक  श्रषिकारियों  के  भविष्य  को

 ध्यान  में  सेवा-निवृत  अधिकारियों  की  नियुक्ति  तथा  अफसरों  की  प्रति  नियुक्तियाँ

 की  गई हैं

 बड़ौदा  में  महापौरों  का  सम्मेलन

 4763.  श्री  ई  रा०  परमार  श्री  रा०  को०  अमीन

 क्या  परिवार  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़ौदा  में  1968  में  अखिल  भारतीय  महापौर

 सम्मेलन  तथा

 यदि  तो  उसमें  क्या-क्या  सिफ़ारिशों  की  गई  ;  कौर

 उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 के०  के०

 जी  न

 भारत  सरकार  को  दिये  गए  संकल्प  संख्या  9,12,17,18,21,22  25,  27

 28,29  भोर  30 में  निहित  जिसकी  प्रतियाँ  संलग्न  में  रखा  देखिये

 संख्या  एल०  ato  561]

 (7)  संकल्प  केवल  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  तथा  इनकी  जाँच  की  जा  रद्दी  है  ।

 दि ग  में  नलकूप  परियोजना

 4764.  श्री  गार्डियन  गौड  :  बया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 aa  नगरीय  विकास  मन्त्री  23  1967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1480  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  दिए  गए  आश्वासन की  पूर्ति  के  लिए  सभा-पटल पर  रखे  गए  वक्तव्य के  बारे  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि कि

 दिल्‍ली  में  खोदे  गए  नलकूपों  को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  ;  ax
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 sat  कितनी  सफलता  हुई है  ?

 स्वास्थ्य  तता  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में

 राज्य-स्त्री  (AT  ब  ०
 स० भ  :

 तथा  पानी  निकालने  की  सा मध्य  art  में  सुधार  करने

 के  उद्देश्य  से  प्रैयोग्यत्मंक  उपाय  के  रूप  में  110  aa  वेल  कम्प्रेसर  से  साफ  किए  गये  |

 फलस्वरूप  इससे  केवल  अ्रस्थाई  सुधार  श्र  ।  जियोलॉजिकल  सर्व  श्रॉफ  इन्डिया  से  यह  aqua

 किया  गया  है  कि  इस  समस्या  का  विस्तार  से  ध्रध्पयन  करें  पानी  के  स्तर  को  कम  करने  के

 लिए  स्थाई
 उपाय  सुझावों  ।  उन्होंने  यह  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया है  ।

 क्षयरोग  के  अस्पताल  और  बिलनी

 4765.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  तथा  कानपुर  में  क्षय  रोग  के  श्रस्पतालों/क्लिनिकों

 की  संख्या  कितनी  है  ;

 बया  यट  सच  है  कि  इन  नगरों  में  क्षय  रोग  के  रोगियों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ;

 (7)
 यदि  तो  उसके  क्या  area  हैं  ;

 क्या  नवीनतम  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 गया  कौर

 fide od  >
 (=)  यदि  तो  इसे  कब  तक  कराने  का  विच  |  ह

 परिवार  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री

 ब०  स०
 :

 क्षेपरोग  के  अस्पताल  क्षय  रोग  के  satires

 सेनेटों  नियम  सहित

 बम्बई  8  I]

 मद्रास  8

 2  7

 कलकत्ता  33

 कानपुर  ]  3

 और  इस  बात  के  कोई  संकेत  नहीं  मिलते  कि  इन  नगरों  में  क्षय  रोग

 के  रोगिंयों:की dear  बढ़  रही

 नवीनतम  स्थिति  के  बारे  में  हाल  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया

 (8)  एसा  काई  प्रस्ताव  नहीं

 शय
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 a

 Dams  on  Ganga  ,  Yamuna  and  their  tributaries

 4.766,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  whether  any  final  decision  has  been  taken  in  regard  to  consiruction  of  dams

 in  Uttar  Pradesh  on  the  Ganga,  the  Yamuna  and  their  tributaries  during  the  Fourth  Five

 Year  Plan  period,  alongwith  their  estimated  cost  capacity  and  locations  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (  Shri  Siddeshwar

 Prasad  )  :

 The  Fourth  Plan  has  not  yet  been  finalised.

 गुजरात  प्राकृतिक  गस  का  जलाया  जाना

 4767.  श्री  रा०  को०  श्री  व०  परमार

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  में  कुछ  तेल  के  gat  से  निकलने  वाली

 तिक  ta  काफी  समय  से  जलायी  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  गुजरात  राज्य में  प्रत्येक  तेल  क्षेत्र  में  तेल  के  ऐसे  कितने  गुए

 प्रत्येक  तेल  क्षेत्र  में  कितनी  प्राकृतिक  गैस  जलायी  जा  रही  ध्प्रोर

 इसका  घरेलू  अथवा  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  र1०  :

 जी  ati

 (@)  गुजरात में
 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  get  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 ]  भ्रंबलेश्वर  159

 कलोल  15
 े

 नवागांव  12

 घोलना  ]

 rr  जली DISt  ]

 |  है  |  ]

 पम्बा का  Is  विवि  3

 प्रत्येक  तेल  क्षत्र  में  प्राकृतिक  ta  की  निम्नलिखित  मात्राएँ  प्रतिदिन  जलाया

 जाती  t—  ७

 =
 ]  प्र्  क्लेइवर  900  000  घन  मीटर  प्रतिदिन

 24.000  घन  मीटर  प्रतिदिन 2,  कलोल

 3.  नवागाँव  91,750

 4.  aaa  3,000

 7,700  न् 5.  काफ़ी

 6.  कथाना  400  —agl—

 7,  कोसम्बा
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 i  ड

 ग्रंकलेश्वर  में  अन्तिम  भ्र वस् था  की  गेस  कम  दाब  पर  उपलब्ध  है  कौर  इसको

 इस्तेमाल  तथा  उपभोक्तताग्रों  को  सप्लाई  करने  से  पहले  संपीड़न  की  जरूरत  होती  है  ।  इस

 कम  की  tae  के  संपीडन  के  विदेश  से  कम्प्रससं  प्राप्त  करने  के  लिए  पहले  से  ही

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 काडी  तथा  कराना  क्षेत्र  परीक्षण  उत्पादन  की  प्रारम्भिक

 अवस्थाओं  में  हैं  था  इन  क्षेत्रों  से  केवल  सम्मिलित  गस  कम  दाब  पर  उपलब्ध  है  ।  उत्पादन  की

 दर  भ्र भी  तक  स्थिर  नहीं  हुई  है  कौर  इसलिए  सम्मिलित  गेस  के  निपटान  को  योजना  बनाना

 कठिन  इस  अवस्था  में  गेंस  जलाई  जा  रही

 ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज

 4768.  श्री  रा०  की ०  अमीन  थी  qo  परमार

 कया  faa  मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज  के  भ्रंश ों  की  पूंजी  जनता

 के  लिये  निश्चित  किये  गये  stat  की  पंजी  से  142  गुना  अधिक  थी
 ;

 दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 जी  हाँ  ।  ग्लैक्सो  लेबरेटरीज  जिस  पर  पहले  पूर्णरूप

 से  भ्र निवासियों  का  स्वामित्व  पहली  बार  अपनी  आधारभूत  पूँजी  बढ़ा  कर  भारतीय  पूंजी

 प्राप्त  की  थी  ।  उसने  जनता  द्वारा  खरीदे  जाने  के  लिये  1968  में  wae  सामान्य  देयर

 प्रस्तुत  इनके  लिये  14  गुना  से  भी  कुछ  भ्रमित  अंशदान  प्राप्त  हुये  ।
 10-10  रुपये  के

 14,62,760  सामान्य  शेयरों  के  जो  15°50  रुपये  प्रति  बोयर  के  निगम-मुल्य

 पर  प्रस्तुत  किये  गये  जनता  द्वारा  2,05,14,650  शेयरों  के  लिये  ध्रावेदन-पत्र

 प्राप्त हुए  थे  ।

 झोर  निवेश-सम्बन्धी  वातावरण  में  पिछले  कुछ  महीनों  से  gare  हुमा

 ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  लिमिटेड  के  अलावा  कुछ  दूसरी  कम्पनियों  के  शेयरों  के  लिये

 भी  कई  गुना  श्रमिक  अंशदान  प्राप्त
 हुए  हैं

 ।  ये  सभी  शेयर  सुस्थापित  कम्पनियों  के  जिनके

 पिछले  कार्य  के  परिणाम  ag  थे  तथा  जिन्हें  भविष्य  में  लाभ  होने  की  eve

 जवाहर  ज्योति

 4769.  श्री ०  रा०  की  अमीन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  fata  शौर  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जवाहर  ज्योति  को  डी  ट्रायल  के  रूप  में  पेरिस  में  रखने  का

 सरकार  का  विचार

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 ot
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 यदि  तो  उसे  किन  अन्य  तरीकों  से  रखने  का  सरकार  का  विचार है  ?

 अदास स्वास्थ्य  एव  परिवार  नियोजन  तथा  कदू चाह  और  नगर-दीका  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  To  प०

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ज्योति  पीतल  के  पात्र  में  24  घंटे  प्रज्ज्वलित  रहती है  तथा  इसमें

 सरसों  का  कपूर  कौर  बिनौले  कामना  रियों  द्वारा  (  डाले  जाते  हैं  ।  ज्योति  को  वर्षों

 में  जलती  रहने  के  लिए  एक  अस्थाई  टीन  दौर  खड़ा  कर  दिया  गया  है  ।  तेल  द्वारा  जलने  वाली

 ज्योति  को  स्थाई  गेस  की  ज्योति  में  परिवर्तित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन है

 आम  जनता  के  लिये  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 4770  श्री  स०  च  ०  सामन्त  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  से  धीरे-धीरे  ara  जनता  को  भी  लाभ  पहुँचाने  के

 लिये  उसमें  विस्तार  करने  के  क्या  प्रस्ताव  कौर

 ब्रिटेन  अथवा  विश्व  के  सत्य  जहाँ  सामान्य  स्वास्थ्य  योजनायें  लागू
 के

 समान  उपबन्ध  बनाने  की  दिशा  में  क्या  कठिनाइयाँ  हैं  ?

 परिवार  आवास  तथा  नगरीय  fata  मंत्री  सके  करे  :

 ate  दिल्‍ली  में  श्रोषघालयों  के  watt  खाने  वाले  क्षेत्रों  पर  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  का  विस्तार  कर  गया  है  ।  इसका  विस्तार  meq  क्षेत्रों  पर  करने

 का  प्रभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ऐसा  वित्त  तथा  जनशक्ति  के  साधनों  के  कारण  है  ।

 जहाँ  तक  इंग्लैण्ड  तथा  अन्य  देशों  की  तरह  स्वास्थ्य  सेवा  की  व्याख्या  करने  का

 सम्बन्ध  है  चिकित्सा  सेवा  राज्य  विषय  वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  जनशक्ति  के  साधनों

 को  देखते  हुए  इंग्लैण्ड  तथा  अन्य  देशों  के  समान  स्वास्थ्य  सेवा  की  व्यवस्था  करना  राज्यों  के

 लिए  कठिन  है  |

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  रस्सों  रिफाइनरी  कम्पनी

 को  24  गेज  के  इस्पात  की  चादरों  की  few

 4771  श्री  स०  पो०  बनर्जी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 5  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9606 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  तारकोल  के  ढोल  बनाने  के  लिये  जस्सो  रिफाइनरी

 कम्पनी  को  24  गेज  के  इस्पात  की  चादरें  बेची

 यदि  तो  ये
 इस्पात

 की
 चादरें  किन  दरों  फर  प्रौढ़  उन्हें  इनकी  कुल  कितनी

 apart  बेची

 95



 Written  Answers  Chaitra  10,  1891  (Saka)

 ध्वन्य  फर्मों  को  चादरें  बेचने  की  बजाय  तारकोल  के  ढोल  बनाने  के  लिये  जस्सो

 रिफाइनरी  कम्पनी  तथा  अन्य  शोधन-शालियों  को  सभी  चादरें  न  बेचने  के  क्या  कारा  कौर

 मेसर्स  woes  ड्रम  एण्ड  बरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  तथा  हिन्द  गल्वेनाइजिंग

 एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  भारतीय  तेल  निगम  से  खरीदी  गई  24  गेज

 के  इस्पात  की  चादरों  का  कैसे  उपयोग  किया  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  माठू  मंत्रालय  स  राज्य  मन्त्री

 दा०  र०

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  तेल  निगम  ने  अरन्य  पार्टियों  को  2000  मीटरी  टन  24  गेज  के

 इस्पात  की  चादरें  बेचने  से  पहले  कोचीन  तथा  दूसरी  गर  सरकारी  क्षेत्र  की

 जिनमें  जस्सो  भी  शामिल  है  से  19#7  में  बात-चीत  की  थी  ।  कोचीन  शोधनशाला

 तथा  बर्मा-शल  ने  ऐसे  मूल्यों  की  पेशकश  की  भारतीय  तेल  निगम  को  स्वीकार  नहीं  थे

 are  जस्सो  को  शामिल  करते  हुये  दूसरो  शोधनशाला एं  उस  समय  इसे  खरीद  करने  की  इच्छुक

 नहीं  थीं  ।  बाद  में  veal  ने  बकाया  1000  मीटर  टन  इस्पात  की  चादरों  की  feat  के  लिए

 भारतीय  तेल  निगम से
 बात-चीत  की

 ।
 क्योंकि  भारतीय  तेल  निगम  का  अनुमान  कि  उसे

 मद्रास  शोधनशाला  में  उत्पादित  होने  वाले  एस्फाल्ट  की  पेकिंग  के  इस  इस्पात  की  जरूरत

 पड़ेगी  इसलिये  इसे  एक्रो  को  नहीं  दिया  गया  ।  इस  बीच  इस  दलित  के  500  मीटरी  टन

 कोचीन  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  की  पौधशाला  को  न्ऋण्प  के  रूप  में  दिये  गये  हैं  ।

 इस  मन्त्रालय  के  पास  इस  विषय  से  सम्बन्धित  कोई  सुचना  नहीं  है  |

 आयातित  कच्च  तेल  के  मूल्य

 4772.  श्री  जानें  करने  डीज  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह/बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  अपनी  दोहन  शालियों  के  लिये  कच्चे तेल  का  आयात  किस  कीमत

 पर  करता

 इस  कच्चे  तेल  का  आयात  किन  कम्पनियों  से  किया  जाता  है  ;

 तेल  का  झियांन  किस  आघार  पर  किया  जाता  जोर

 प्रति  वर्ष  कितने  कच्चे  तेल  का  रायात  किया  जाता  है  ?

 पेट्रोलियम  तथां  रसायन और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  राज

 चव्हाण

 इस  देश  की  शोधनशालाधों  द्वारा  आयातित  कच्चे  तेल  का  भाड़ा-बीमा-लागत

 सहित  मूल्य  प्रतिटन  85  रुपये  से  100  रुपये  तक  जो  मुख्यतः  सप्लाई  के  संसाधन  तथा

 पश्चिमी या  पूर्वी  तट  शोधनशाला  के  स्थल  पर  निभा  है

 गर  सरकारी  क्षेत्रीय  शोधनशाला एं  qa  विदेशी  सहयोगियों  प्रौढ़
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 tr  नन  क

 कोचीन  तथा  मद्रास  स्थित  सरकारी  क्षेत्रीय  श्रपने-श्रपने  जिनके  साथ

 उनके  संविदा-प्रबन्ध  से  कच्चे  तेल  कृप  आयात  करती  हैं  ।

 शोधन  दिलाएं  अपनी-अपनी  ये  अपनी-अपनी  थरूपुट  की  चालु  दरों  के

 आधार  पर  रायात  करती  हैं  ।

 प्रत्येक  ay  की  मात्रा  भ्रमण-अलग  1968  के  दौरान  लगभग  10°45

 मिलियन  मीटरी  टन  कच्चा  तेल  आयात  किया  गया

 बम्बई  के  श्री  प्रताप  भोगी लाल  तथा  उनकी  फलों  के  सम्बन्ध

 में  आय-कर  का  निर्घारण

 4773  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  वित्त  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  श्री  प्रताप  भोगी लाल  तथा  फर्मों  के  समूह  के  राय-कर  सम्बन्धी

 मामलों  की  जाँच  पुरी  हो  गई

 यदि  तो  क्या  हिसाब-किताब  रखने  भुगतान  में  कितनी  श्रनियमितताश्रों

 पता  लगा

 (7)  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ;  शौर

 क्या  अपराधी  व्यक्तियों  तथा  फर्मो  के
 x

 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का

 विचार है
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 हाँ  ।

 तथा  इस  समूह  की  एक  मैसेज  बाम्बे  काटन  प्राइवेट  लिमिटेड

 के  इतिशेष  माल  के  मूल्यांकन  में  कुछ  श्रीमतियाँ  पाई  गई  ।  इन्हें  कबूल  कर  लिया  गया  तथा

 निर्घारित  ने  समझौते  का  प्रस्ताव  पेश  किया  ॥

 जो  राय  कर-निर्धारण  से  छूट  गयी  उसका  कर-निर्धारण  गया  है

 तथा  उसके  सम्बन्ध  में  लगाया  गया  कर  तथा  दण्ड  वसूल  हो  चुके हैं
 ।

 आदिम  प्राचीन  fara  सहकारों  समितियाँ

 4774,  श्री  सीताराम  केसरी  श्री  रा०  की ०  अमीन

 st  भारत  सिह  ata

 क्या  सिचाई  तथा  faa  wat  22  1968  के  प्र तारांकित  प्रश्न
 संख्या  228

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिन  राज्यों  में  श्रवनीय  ग्रामीण  विद्युत  सहकारी  स्थापित  को  जानी

 उनके  नाम  क्या

 इन  परियोजनाओं  में  कुल  कितना  घन  लगाया  भोर

 इसके  लिए  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अपेक्षित  है
 ?
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 सिचाई  तथा  वियत  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर

 श्रामण्य  प्रदेश  भ्रांत  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में

 पाइलट  ग्राम  बिजली  सहकारिताएँ  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 पाँच  परियोजनाम्रों  की  अनुमानित  लागत  लगभग  1043  लाख  रुपये है  ।

 कुछ  नहीं

 बाढ़  के  कारण  पेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  को  घाटा

 4775.  श्री  घीसाराम  केसरी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  मंत्री

 यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  ae  सच  है  कि  चालू  वर्ष  में  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  प्रदेश  में  बाढ़ें  दावे  के

 कारण  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  को  काकी  घाटा

 यदि  तो  तेल  तथा
 प्रा

 तक  गप  आयोग  को  कुल  कितना  घाटा  कौर

 इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  aaa

 करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  र०

 :

 (%)  (@)  कौर  पश्चिमी  प्रदेश  में  1968  के  लगभग  तथा  पूर्वी
 प्रदेश  में  1968  के  लगभग  बाढ़ो ंके  कारण  तेल  सनौर  प्राकृतिक  गत  oa  को

 लिंग  में  as  रिंग  दिवसों  के  रूप  काय  न  कर  सकने  के  कारण  शोर  शोधनशालाधों  कई

 दिनों  तक  कच्चा  तेल  न  भेज  सकने  उत्पादन  में  हानियाँ  हुई  ।  दोनों  क्षेत्रों  में  ड्रिलिंग  तथा

 उत्पादन  में  कुल  23°72  लाख  रुपये  का  Ter  हुमा ॥

 उत्तर  में  उर्वरक  कारखाना

 4776.  कीमतों  सावित्री  श्याम
 :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा
 धातु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रार कार  उत्तर  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र मे  एक  धौर  ह. उव ररक

 कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रश्न
 पर  विचार  कर  रही  ak

 यदि  तो  कब  we  कहाँ  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  रा०

 चव्हाण  )

 जो  नहीं  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  में  इ  गेक्ट्रानिक  आँकड़ा  प्रक्रिया  यूनिट

 4777.  श्री  कामेश्वर  fag:  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  अर  खान  तथा  ma  मंत्री
 18  1968  के  अतारांकित wer  संख्या  1034  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  wart  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  इलेक्ट्रानिक  झाकड़ा  प्रक्रिया  युनिट  चालू  हो  जाने  के  पहचान  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  में  वस्तुभ्नों  की  सूची  तैयार  करने  का  जो  gale  काय  जमा  हो  गया

 था  उसकी  स्थिति  में  सुघार  भ्रांत

 यदि  तो  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (AT  दा०  राठ

 कौर  तेल  att  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  वेवल  कुछ  वस् तुझ मों  के  लिये

 1968  से  नई  दिल्‍ली  के  संगणक  ae  की  सुविधाओं  का  लाभ  उठाया  है  ।  देहरादून

 में  6  19698  संगणक  sore  का  औपचारिक  रूप  से  उद्घाटन  गया  जोर

 दस  प्रणाली  पर  लाई  गई  वस्तुग्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है  ।  स्पष्ट  परिणामों  के  बारे  में  इतना  पहले  नहीं  बताया  जा  सकता  t

 मंडी  नई  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  की  मरम्मत  आदि

 4778.  श्री  म०  ला०  सांची  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 awa  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  ay  में  मंडी  नई  दिल्‍ली  में  aged  की  मरम्मत  शादी  की

 व्यवस्था  करने  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्दे  पाने  के  निकास  की  भ्र पर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण

 सफाई  की  दशा  बहुत  खराब  हो  गई

 बया  यह  भी  सच  है  कि  इन  eared  की  मरम्मत  शादी  ठीक  तरह  से  नहीं  की

 जाती  है  ;  ate

 इन  क्वाँरों  के  निवासियों  के  स्वास्थ्य  तथा  सुविधा  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार

 ने
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  निर्माण  ,  आवास  और  नगरीय  fee  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री

 धन  स०  :

 1969  तक  13,128  रुपये  ।

 जी  नहीं  ॥

 &. a
 इस  तथ्य को  ध्यान में  रखते  हुए  कि ये  द्वितीय  |  हि  वयुद्ध  के  दौरान  बनाई  गई

 meats  डेरेक  टाईप  बिल्डिंगें  इनका  भ्रनुरक्षण  संतोषजनक  aaa  गया  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  निवास  स्थानों  के  बारे  में  बेदखली  के  आदद

 4779.  श्री  म०  ला०  सोंधी
 :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण  ;

 आवास  तथा  नगरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 rag
 सच  है

 कि  सम्पदा
 निदेशालय  द्वारा  बेदखली  के  ode  दे  कर
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 ae  क्वार्टरों  के  नियतन  को  रद  कर  के  काफी  संख्या  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  परेशान

 किया  जाता

 यदि  हाँ  तो  1966  तथा  1967  में  कितने  mea  जारी  किये  गये  तथा  1966

 art  1967  में  प्रत्येक  टाइप  (1,  2,  3  कौर  4)  के  क्वार्टरों  के  कितने  ध्रलाटियों  को  सरकारी

 निवास  स्थानों  से  बेदखल  किया  गया  ;

 नया  कोई  मामला  न्यायालय  में  चल  रहा  धौर

 यदि  तो  इस  पर  कितना  सरकारी  धन  व्यय  किया  गया है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  दिमाग  और  नगर-दीका

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  स०  ॥

 सामान्य  पूल  का  ardent  नियमावली  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किया

 जाता  है  ।  नियमाधीन  ग्राह्म  रियायती  अत्रि  के  समाप्त  होने  के  उपबन्धों  के  किसी  भी

 उल्लंघन  के  लिए  ध्रुवा  सेवा  से  बर्खास्तगी  प्रथा  हटाया

 HY,  बाहर  अथवा  पात्र  कार्यालय  में  स्थानान्तरण  शादी  जसे  कतिपय  आकस्मिक  घटनाओं

 श्रावंटियों  के  नाम  से  निवास  स्थान  te  कर  दिए  जाते  हैं  प्रिया  रह  लिए  जाते  हैं  ॥

 पब्लिक  प्रे  मिसेज  (  एविएशन  श्राफ  अनझाधराइज्ड  1958

 की  धारा  5  के  अ्रतगंत  बेदखली  के  श्रादेश  जारी  किये  जाते  टाईप  1  ,  I,  ITT  तथा

 IV  के  sata  ort  वाले  सरकारी  क्वार्टरों  के  संबंध  संपदा  निदेशालय  के  द्वारा  1966

 में  140  तथा  1967  में  178  बेदखली  के  mar  जारी  किये  गये  थे  ।  टाईप  1  से  IV  तक

 कें  सामान्य  पूल  के  निवास  स्थानों  में  1966  तथा  1967  में  वास्तव  में  शारीरिक  तोर  पर

 बेदखल  हुए  कर्मचारियों  की  सख्या  निम्नांकित  है

 टाईप  1966  1967

 नए  ee

 I  11  21

 6

 II!

 IV  5

 ne a  es

 जोड ़:  27  36

 — am  ०  amen

 संपदा  अधिकारियों  के  द्वारा  पारित  किये गये  बेदखली  के  आदेशों  के  विरुद्ध 1  966

 में  डिस्ट्रिकट  जज  कोर्ट  में  अपीलों  के  7  मुकदमें  जबकि  1967  में  इस  प्रकार  के  12

 मुकदमे

 उपायुक्त  भाग  में  उल्लिखित  मुकदमों के
 संबंध  में  बिलों  की  cara

 है ष् का
 सरकारी

 खर्चा  निम्न  प्रकार
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 1966  386.  50  रुपये

 1967  276.  50  रुपये  5  मुकदमों

 के  संबंध  ।

 Income  Tax  Arrears

 4780.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta:Will  the  Minister  of  Finance
 be,  pleased  to  state

 (a)  the  names  and  addresses  of  those  assessees  against  whom  the  arrears  of  and
 wealth-  tax  amounting  to  Rupees  10  lakhs  and  more  as  on  the  3lst  March,  1968  are  outstand-

 ing  ;

 (b)  the  action  taken  by  Government  to  recover  the  arrears  ;  and

 (c)  the  names  of  those  assessees  against  whom  these  arrears  are  outstanding  for  the  iast.
 three  or  mofré-years  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)
 :

 (a)  to  (c)  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  as  early  as  possible.

 Civic  Amenities  in  Katras  in  Delhi

 81.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta:Will  the  Ministcr  of  Health  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  the  amount  made  avail-

 able  to  the  Delhi  Municipal  Corporation  by  Government  for  providing  civic  amenities  in

 ptivate  and  Government  Katras  in  Delhi  so  far  and  also  the  amount  which  will  be  made

 available  to  it  during  the  next  two  years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Development  (Shri  छि  5.  Murthy)  :

 A  sum  of  Rs.56,52,500  has  so  far  been  made  available  to  Delhi  Municipal  Corporation
 towards  the  expenditure  incurred  by  them  on  the  provision  of  civic  facilities  in  Katras  and

 bastis,  during  the  years  1961-62  to  1968-69.  The  amount  to  be  made  available  for  this  purpose
 in  the  next  two  years  will  inter  @lia  depend  on  the  expenditure  which  will  be  incurred  by
 the  Corporation  on  this  account  during  that  period.

 दामोदर  शादी  निगम

 4782  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्यो  सिखाएं  तथा  विद्युत  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  500  रुपये  से  धिक  वेतन  वाले  पदों  पर  कर्मचारियों

 की  भर्ती  तथा  ठेकों  ate  बिक्री  के  लिये  कोई  उचित  नियम  बनाये  हैं  ;  ale

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  कौर  यदि  कोई  नियम  नवदीं  है  तो  इसके  क्या  कारण

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :

 (#)  हाँ ॥

 कर्मचारियों  की  भरती  से  संबन्धित  निम्नलिखित  सेवा  विनियम
 है

 विभिन्न  सं०  :  निगम  में  नौकरियों  के  लिये  भरती  इस  प्रकार  से  की  जाएगी  :
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 सीधी  नियुक्ति  अथवा

 (
 है  उन थे  दि  | \  व्यक्तियों  की  पदोन्नति  करके  जो  पहले  से  ही  निगम  में

 नौकरी  कर  रहे  अथवा

 सरकारों  से  उघार  के  आधार  पर  ।

 जीनियस  सं०  10:

 (1)  तृतीय  श्रेणी  के  aaa
 में

 पदों  पर  नियुक्ति  सम्बन्धित  कार्यालय  के

 मुख्य
 अधिकारी  द्वारा  को  जाएगी  ।

 (2)
 निगम  द्वारा  जारी  किए  गये  किन्हीं  ote  निदेशों  के  भ्र घिन  अन्य

 सेवाओं  में  पदों  पर  उप-विनियम  (3)  की  धारा  (i)

 waar  धारा  (ii)  के  ada  sat  भी  स्थिति  संस्थापित

 किये  गए  चयन  दमी  की  सिफ़ारिशों  पर  निगम  द्वारा  की  जाएँगीं  |

 निगम  निम्नलिखित  की  स्थापना  करेगा  : (3)

 (i)  प्रथम  श्रेणी  के  पदों  की  स्थिति  एक  चयन  बोर्ड  जिसमें ये

 शामिल  होंगे--महाप्रबन्धक  अथवा  उप-महा  निदेशक

 भ्रमणा  संयुक्त  निदेशक  ae  संबन्धित

 विभाग
 का  मुख्य  अधिकारी  अथवा  उसका  प्रतिनिधि

 qed  जहाँ  उन  पदों  पर  नियुक्तियाँ  की  जानी  हैं  जिनका  श्रधघिकतम  वेतनमान

 1000  रुपये  प्रतिमास  से  ज्यादा  वहाँ  चयन  बोझ  में  निगम  का  श्रेय  पौर  एक

 सदस्य  भी  शामिल  होगा  t

 (li)  उन  पदों  को  छोड़  कर  जिन  की  पूर्ति  व्यावहारिक  परीक्षण  के

 पहचान  की  जाती  तीसरी  श्रेणी के  शेष  सभी  पदों  की  स्थिति

 एक  चयन  जिसमें  ये  शामिल  होंगे-उप  निदेशक  अथवा

 उप-निदेशक  अथवा  उप-निदेशक  कौर  सम्बन्धित  विभाग  का

 मुख्य  ध्रघिकारी  अथवा  उसका  प्रतिनिधि  |

 (4)  चयन  बोर्डे  किसी  नियुक्ति  विशेष  पर  सलाह  लेने  के  लिये  निगम  में  से

 अथवा  बाहर  के  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  ले  सकता  है  ।

 दामोदर  घाटी  ने  भण्डार  वस्तु ग्न ों  को  खरीदने  से  सम्बद्ध  प्रक्रिया  बनाई

 हुई  है  जिसके  aha  क्षेत्रीय  अघिकारी  निम्नलिखित  शर्तों  की  उल्लंघना  न  करके  अपने

 वित्तीय  श्रमिकों  के  भीतर  लोकल  मार्किट  के  अलावा  कट्टी  ae  जगह  से  स्टोर  की

 सीघी  खरीद  कर  सकते  हैं

 (1)  वस्तुएं  केवल  तब  ही  खरीदी  जाएं
 बहुत्  ही

 आवश्यकता  gat  खरीद  एवं  भण्डार  नियंत्रक  को  इन्हें  भेजने  के

 लिये  समय  पक्ष  इजाज़त  न  दे  ।
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 (ii)  कलकत्ता  में  खरीद  उन  फर्मों  से  प्राप्त  प्रतियोगी  कुटेशनों  के

 अपार  पर  जाए  जिनका  नाम  खरीद  एवं  भण्डार  नियंत्रक  बताए  ।

 (ill)  खरीद  एवं  wos  नियंत्रक  के  माध्यम  के  अलावा  कहीं  कौर

 जगह  से  खरीदने  के  लिये  श्रविलभ्यता  के  कारणों  को  ars  करना  चा  लिये

 ait  उन्हें  लेखा  विभाग  को  भेजे  गए  बिलों  पर  दिया  जाए  ।

 निगम  ने  बिजली  ate  प्रौद्योगिक  जल  की  सप्लाई  के  लिये  समझौते

 के  मानक  करार  काम  बनाए  हैं

 New  Coin  of  Ten  Rupees  Denomination

 4
 Shri  8.  C.  Samanta  बबी े 4733,  Shri  Yashpal  Singh

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  not  issuing  a  new  coin  of  Rs.10  denomination  so  far  which  was  pro-
 posed  to  be  issued  in  accordance  with  an  old  notification  of  Government  ;

 (b)  when  it.will  be  issued  ;  and

 (c)  the  reasons  why  new  coin  of  20  paise  denomination  is  bigger  in  size  than  that  of
 the  coin  of  25  paise  denomination  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):

 (a)  and  (b)  No  notification  relating  to  the  issue  of  a  new  ten-rupee  coin  has  been
 issued  so  far.  A  silver  coin  of  this  denomination  was  proposed  to  be  issued  in  1968  under

 coins.  This the  FAO  sponsored  plan  of  an  international  issue of  commemorative  could
 not,  however,  be  issued  in  1968  as  it  has  not  been  possible  to  finalise  the  designs  and  other

 arrangements  in  this  regard  in  that  year,  The  FAO  coin  is  now  proposed  to  be  issued
 in  1970,  the  Silver  Jubilee  Year  of  FAO.  A_  ten-rupee  Silver  Coin  is,  however,  proposed
 to  be  issued  in  1969  on  the  occasion  of  the  birth  centenary  of  Mahatma  Gandhi.

 (c)  While  the  new  20  paise  coin  is  bigger  in  size  than  the  25  paise  nickel  coin,  it

 is  made  of  Aluminium  Bronze  alloy,  which  is  cheaper  than  nickel.  The  size  of  the  new

 coin  was  fixed  keeping  in  view  the  size  and  weight  of  the  new  10  paise  coin  which  is  also  in

 Aluminium  Bronze  alloy  and  the  need  for  serrations  round  the  edge  for  better  security.

 Recovery  of  Contraband  Gold  at  Allahabad

 4.784,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  contraband  gold  was  recovered  in  large  quantity  in  the

 and first  fortnight  of  December,  1968  from  two  out-station  passengers  in  Allahabad  ;

 (b)  if  so,  the  value  of  the  gold  recovered and  the  number  of  persons  arrested  in  this
 >

 connection  and  the  action  taken  against  them

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)

 (a)  In  the  first  fortnight  of  December,  1968,  in  all  1500  tolas  of  fo  reign  marked  gold  was

 travelling  by  Bom- recovered  at  Allahabad  Railway  Station  from  three  outstation  passengers

 bay-  Howrah  mail.

 (b)  The  value  of  the  gold  is  Rs.1.47  lakhs  at  the  it  mnational  te  All  the  three

 persons  were  4  rrested  and
 subsequ  ently  relez  )

 bail.
 Departmental  adjudication  is  in

 progréss.
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 Selien seizure  of  Contraband  Goods  and  Gold  in  Nagpur

 |  Chand  Kachwai 4785  Shri  Huk  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  the  quantum  of  contraband  foreign  goods  and  gold  seized  in  Nagpur  so  far  since

 November,  1967  by  the  Gustoms  authorities  ;  and

 (b)  the  number  of  persons  arrested  in  this  connection  and  the  action  taken  against
 them

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)

 (a)  During  the  sixteen  month  period  November  1967-February,  1969  Customs  authorities

 seized  contraband  gold  weiging  64.7.  Kg  and  other  contraband  foreign  goods  valued  Rs

 58,000  approximately,  in  Nagpur

 (b)  In  respect  of  the  seizure  mentioned  at  (a)  above,  7  persons  were  arrested,  Prose-

 cution  has  so  far  been  launched  against  2  of  them  and  similar  action  against  the  other  5  is

 under  consideration,

 Seizure  of  Contraband  Gold  at  Nagpur

 4786.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  contraband  gold  was  recovered  in  large  quantity  in  Novem-
 ber  and  December,  1968  from  a  passenger  at  Nagpur  Railway  Station,  who  was  travelling
 in  Bombay-  Howrah  express  $  and

 (b)  if  so,  the  value  of  gold  recovered  and  the  number  of  persons  arrested  in  this  con-
 nection  and  action  taken  against  them  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)

 (a)  In  November,  1968  two  seizures  of  500  tolas  of  gold  each  with  foreign  markings
 were  made  at  Nagpur  Railway  Station  from  two  passenders  travelling  by  Bombay-Howrah

 No  seizure  was  made  during  December,  1968 Express

 (b)  The  value  of  gold  seized  in  both  cases  is  about  Rs.98,000  at  the  international  rate
 Lwo  persons  were  arrested.  The  cases  are  under  departmental  adjudication

 Study  of  Famine  Situation  in  Rajasthan

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai 4787  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rajasthan  Government  have  urged  the  Central  Govern-
 ment  to  send  a  team  of  experts  to  make  a  fresh  appraisal  of  the  famine  situation  in  the  State;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  Study  Team  of  the  Central  had  visited
 the  State  in  September,  1968  and  had  recommended  an  ad  hoc  grant  of  Rs.9  crores  to  the  State
 Government  to  fight  famine  situation  there  ;

 (c)  14  580,  whether  that  amount  has  been  already  utilised  and  State  Government  has  re-
 quested  the  Centre  for  a  fresh  loan  to  fight  famine  ;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)

 (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  Central  team.  which  visited  Rajasthan  in  October,  1968  recommended  a
 ceiling  of  expenditure  of  Rs.  8.96  crores  on  drought  relief  measures  during  1968-69.  for
 purposes  of  Central  assistance,
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 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  release  of  further  assistance  will  be  considered  in  the  light  the  recommenda-

 tions  of  the  Central  team  which  is  scheduled  to  visit  the  State  shortly.

 अधिकारियों  की  विदेश  यात्रा

 4788.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  azar  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1968
 से

 28  1969  तक  कितने  सरकारी  भ्र विकारी
 विदेश  गये  ;

 उनके  नाम  कौर  पदनाम  क्या  हैं  ;

 उन्हें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  कौर

 उनको  विदेश  यात्रियों  का  प्रयोजन  क्या  था  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  पौदारों  :

 (1)  तथा  मांगी  गयी  सुचना  अनुबन्ध  मे ंदी  गई  है  ।

 में
 रखा  गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  ठी

 ०  565/69]

 उत्तर  प्रदेश  में  अदबों  गाँव

 4789.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  पवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  श्रादर्  गाँव  बनाने  सरकार  की  कोई

 योजना  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  अर  उत्तार  प्रदेश  में  जिलेवार  a  तक  कितने

 गाँवों  को  श्रध्दा  गाँव  बनाया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  बिकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  Ao  :

 इस  मंत्रालय  के  द्वारा  आरंभ  की  ग्रामीण  saa  परियोजना  स्कीम में

 ey  बातों  के  साथ  जहाँ  तक  संभव  हो  राज्यों  को  सम्पूर्ण  गाँवों  की  फिर  से

 प्रायोजना  करने  के  जिसमें  सड़कों  नालियों  की  व्यवस्था  शामिल  वितीय

 सहायता  देने की  व्यवस्था  है  ।
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  योजना  को  1905  में  समाप्त

 कर  दिया  |

 तथा  श्रावश्यक  सुचना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है

 तथा  जब  प्राप्त  हो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 सरकारी  उपक्रमों  को  निधारित  क्षमता  का  उपयोग

 4790.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  श्री  कू ०  Ato  कौशिक  :

 श्री  रा०  श्री  रा  की  ०  अनिल

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्नਂ  उपक्रमों
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 में  निर्घारित  क्षमता  का  कितने  प्रतिशत  का  उपयोग
 है  तथा  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या

 उप-प्रधान  मंत्री  अर  वित्त  मंत्री  (  श्री  सोराबजी  देसाई  )  :

 एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  जिस्में  सरकारी  क्षेत्र  के  मुख्य-मुख्य

 उद्यमों  के  सम्बन्ध  में  (1)  स्थापित  (ii)  वास्तविक  उत्पादन  aye  (171)  क्षमता  के

 प्रतिशत  उपयोग  का  1967-68  का  ब्योरा  दिया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  563/69]

 दिल्‍ली  के  होटलों  द्वारा  आबकारी  नियमों  का  उल्लंघन

 4791.  at  रा०  बे  नायक  श्री  एम  ०  पी०  राममूर्ति  :

 श्री  घो०  ता  देव  :  श्री  वध  मा  कौशिक

 क्या  वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  कुछ  होटलों  कौर  मदशालाश्रों  पर

 गत  जनवरी  मास  में  श्र।बकारी  विभाग  के  कर्मचारियों  की  कुछ  गलतियों  के  कारण  game

 नियमों  का  उत्लंघन  करने  के  लिए  जुर्माना  किया  गया  था  जोर

 यदि  तो  आबकारी  विभाग  के  सम्बद्ध  भ्र घि कारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 री यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  श्रान्कारी  कलक्टर के  श्रादेदों  के  श्रन्तगंत  जनवरी  ह

 1969  में  दिल्ली  के  एक्  होटल  पर  ale  19609 में  दूसरे  होटल  उनके  उत्पादन

 gen  नियमों  को  भंग  करने  के  अतिरिक्त  शुल्क  के  लिए  जारी  की  गई  माँग  के  रूप  में

 दण्ड  लगाया  गया  परन्तु  आबकारी  विभाग  के
 तमंचा  क्यों

 की  कुछ  गलतियों  के  कारण इन

 होटलों  पर  आबकारी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  अपराध  में  जुर्माना  नहीं  लगाया  गया  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 भारतीय  vee  निगम  के  ट्राम्बे  यूनिट  का  विस्तार

 4792.  श्री  sist  फरनेन्डीज  :  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और
 खान  तथा  धातु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  sawn  निगम  के  ट्राम्बे  युनिट  के  विस्तार  की  योजना  पर  mg

 आरम्भ  हो  गया

 विस्तार  कारखाना  कब  से  उत्पादन  आरम्भ  करेगा  ;

 क्या  विस्तार  योजनाओं  के  काय  की  देख-रेख  करने  के  लिये  वरिष्ठ  भ्रमणकारी

 पहले ही  से  भर्ती कर  लिये गये

 यदि  तो  ऐसे  भ्र घि कारियों  के  नाम  कौर  पदनाम  क्या  हैं  ate  उनका  ay  क्यां
 ak
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 ह

 (=  )  इन  अघिकारियों  को  क्या-क्या  कार्य  सौंपे  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  र  :

 जी  हाँ  ॥

 परियोजना  के  1  972  में  पूरे  होने  की  ara  है  ।

 जी  हाँ  ।

 1.  श्री  एम०  एस०  प्रधान  प्रबन्धक  (2500-3000  रुपये  )

 2.  श्री  ए०  के०  मुख्य  इंजीनियर  (1800-2250  रुपये  )

 3.  श्री  एम०  ato  भ्र ति रिक्त  मुख्य  इंजीनियर  (1600-2000  रुपये  )

 4.  श्री  एस०  एन ०  उप  मुख्य  इन्ही  नियर  (1300-1600  रुपये  )

 5.  श्री  Fo  एस०  सहायक  मुख्य  इंजीनियर  (1100-

 1400

 6.  श्री  डी०  एस०  सहायक  मुख्य  इंजीनियर  (1100-1400  रुपय े)
 7.  श्री  ए०  डी०  जोशी  ,  सहायक  मुख्य  इंजीनियर  (1100-1400

 रुपय े)

 8.  श्री  Zo  एन ०  we  परियोजना  इंजीनियर  )  (700-

 1250  रुपये  )

 9.  श्री  एस०  के ०  उप-मुख्य  इंजीनियर  (1300-1600  रुपये  )

 (=)  उपयुक्त  अधिकारीगण  एक  दल  के  रुप  निम्न  कार्यों  पर  शीघ्र  कार्यवाही

 किये  जाने  की  ate  घ्यान  दे  रहे  हैं

 (1)  मिट्टी  की  जाँच
 एवं  मिट्टी  के  गुणों के  बारे  में  ;

 (2)  उपनगर  का  विस्तार  ;

 (3)  परियोजना  के  देशीय  भ्रंश  को  बढ़ाने  के  लिए  संयन्त्र  एवं  मशीनरी  की  देशीय

 उपलब्ध  के  बारे  में  प्रधान  सुचना  को  इकट्ठा  करना  ;

 (4)  बड़े  आकार  के  उपकरण  प्रस्तावित  सन् यन्त्र
 के  लिए  जरूरी  होंगे  )  के

 यातायात  के  लिए  अध्ययन  ;  कौर

 (5)  सामान्यता  प्रारम्भिक  प्रायोजना  stat

 शान्ति  सेना  के  स्वयंसेवक

 4793.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  क्या  वितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  में  शान्ति  सेना  के  कितने-कितने  स्वयंसेवक हैं  ;

 क्या  किसी  राज्य  ने  इन  स्वयंसेवकों  गतिविधियों  के  विरुद्ध  शिकायत

 की  है  झोर  केन्द्रीय  सरकार  से  इन्हें  हटाने  को  कहा  कौर

 यदि  तो  उन  राज्यों
 के

 नाम  क्या  हैं  सनौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  में

 कया  कार्यवाही  की
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 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  सोराबजी  :

 28  1969  को  शान्ति  सेना  के  स्वयं  सेवकों  की  संख्या

 विभिन्न  राज्यों  में  इस  प्रकार  थी  :--

 झालर  प्रदेश  54  मध्य  प्रदेश  76

 49  तमिलनाडु  4] बिहार

 चंडी गढ  10
 महाराष्ट्र

 97

 दिल्‍ली  3  मसूर  92

 गुजरात  2  उड़ीसा  27

 हरियाणा  26  पजाब  54

 केरलਂ  राजस्थान  44

 उत्तर  प्रदेशਂ  17  परिचय  बंगाल  29

 की SS

 जोड़  622

 कौर  सरकार  ने  1967  में  भारत  सरकार  मुर्गीपालन

 विकास के  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  अमरीकी  शान्ति  सेना  के  कुश  स्वय  सेवकों  को  इस  कारण

 वापस  बुला  लेने  का  अनुरोध  किया  था  कि  उनका  काम  संतोषजनक  नहीं  था  ।  स्वयंसेवकों

 को  केरल से  वापस  बुला  लिया  गया  था  |

 जनेवा  में  रेडक्रास  की  अन्तर्राष्ट्रीय  समिति  का  दूसरा  गोलमेज  सम्मेलन

 4794,  श्री  बे०  क्‌०  दासचौघरी  :  क्या  स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नागर ोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जनेवा  में  हुए  रेडक्रास  की  oracle  समिति  द्वारा  दूसरे  गोल-मेज  सम्मेलन  की

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  AIT

 वहाँ  क्या  निर्णय  किये  गये  ate  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 परिवार  नगरीय  विकास  मंत्री

 के  के

 1  1962  में  जनेवा  में  हुए  बीवी  शान्ति  में  एक  फेक्टर  के  रूप  में

 रेडक्रास  सम्मेलन  का  उद्देश्य  स्थायी  शान्ति  के  लिए  रेडक्रास  द्वारा  विशिष्ट  व्यावहारिक  उपाय

 ढूढना  था  ।  आमतौर  पर  चर्चा  इस  बात  पर  हुई  कि  शान्ति  की  भावना  को  बढ़ावा  देते  gu
 किनको  तथा  कंसे  शिक्षा  दी  जाये  ?  शप्त  की  भावना  के  विरुद्ध  प्रचार  का  मुकाबला  करने

 के  लिए  रेडक्रास का  saad  alt  संकट  तथा  संघर्ष  के  समय  पर  रेडक्रास  का  क्या  रोल

 होना  चाहिए  ?

 ध्रगले  सितम्बर
 में  इस तन् बूल

 में  होने  वाले  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन के

 परे  रेडक्रास  के  प्रतिनिधियों  की  परिषद्‌  को  गोल  मेज  सम्मेलन  की  कार्यवाही  प्रस्तुत  की

 इस  अवस्था  में  इन  सरकारों  को  देने  का  इरादा  नहीं  है
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 लिखित  उत्तर 31  1969

 ढाका  में  हुआ  उन्तर्राट्रीय  परिवार  नियोजन  सम्मेलन

 4795,  श्री  बे०  कब  दास  चौधरी :  बया  स्वास्थय  तथा  परदार  नियोजन  और

 आधार  तथा  नागरिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1969  में  ढाका  में  परिवार  नियोजन  पर  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 gat  था  ;

 क्या  भारत  ने  सम्मेलन  में  भाग  लिया  शोर

 अन्य  किन-किन  देशों  ने  सम्मेलन  में  भाग  लिया  धौर

 इस  सम्मेलन  में  मुख्य  रूप  से  भारत  का  क्या  योगदान  था  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  श्री  :

 जी  हाँ

 (a),  और  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है  ate  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ॥

 Expenditure  incurred  on  Dluminating  various  Central  Government

 Buildings  in  Delhi  on  Republic  Day  Celebrations

 4.796.  Shri  Bibhuti  Mishra
 :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  incurred  in  illuminating  various  Central  Government  buildings  in

 Delhi  in  connection  with  Republic  Day  celebrations  ;

 (b)  the  percentage  increase  therein  as  compared  to  previous  years
 {c)  whether  such  illuminations  lasted  longer  this  year  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  (  Shri  B  .S.  Murthy):

 (a)  Rs.1,88,400  during  1969.

 (b)  17.3%
 (c)  No,  Sir.

 (d)  The  area  under  illumination  was  larger  this  year.

 जीवन  बीमा  निगम  ददरा  समाचार-पत्रों  को  ऋण

 4797.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जीवन  बीमा  निगम  नैब  तक  समाचार  पत्रों  को  कुल  कितना  दिया है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  किन-किन  समाचार  पत्रों  साप्ताहिक  तथा  पाक्षिक

 प्रति  को  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण  प्राप्त  gat  है  ale  प्रत्येक  समाचार-पत्र  ने

 कितना  ऋण  प्राप्त  किया  है  ;

 ऋष्य  प्राप्त  करने  वाले  समाचार-पत्रों  के
 मालिक  कौन-कौन  हैं  ;

 किन-किन  समाचार-पत्रों  ने  ऋण  चुका  दिया  है  we  प्रत्येक  समाचार-पत्र  ने

 कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  है  ;

 कया  समाचार-पत्रों  को  ऋणु  देने  के  बारे  में  जीवन  बीमा  निगम  की  कोई  निश्चित

 नीति  है  ;  atk

 यदि  तो  बह  क्या  नीति है
 ?

 प
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 ee  es ne

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोरारजी

 (=)  तथा  (7)  वाया  डाका

 समाचार-पत्र  स्वामित्व  लाख  रुपयों  सदा  कर  दी

 का  रूप  गयी  रकम मंज़ुर  की  भुगतान  की

 te
 गयी  गयी  रकम

 1  2  3  4  5

 1,2  1,2 1,  भारती  प्राइवेट  1,2

 मद्रास  लिमिटेड

 2*  दि  हिन्दुस्तान  पब्लिक  50.0
 कुछ

 नहीं  कुछ  नहीं

 टाइम्स  लिमिटेड

 नई  दिल्‍ली  ।

 तथा  रेहन  योजना  के  श्रन्तगंत  दिये  जाने  वाले  ऋण  को  छोड़  जिनको

 समाचार-पत्र  भी  प्राप्त  कर  सकते  समाचार-पत्रों  को  ऋण  नहीं  दिये  जाते  ।  हिन्दुस्तान

 टाइम्स  को  ऋण  मंज़ुर  किये  जाने  की  तारीख  के  बाद  जीवन  बीमा  निगम  के  रेहन  योजना  के

 भ्रन्त गत  दियें  जाने  वाले  सभी  ऋणों  की  एक  लाख  रुपये  की  सीमा  बाँध  दी  है  शौर  वे  भी

 केवल  रिहायशी  इमारतों  के  निर्माण के  लिए  दिये  जाते  हैं  ।

 कोयला  खानों  से  रॉयल्टी  की  बकाया  राशि  को  वसूली

 4798,  शी  बे०  दासचौधरी :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  wie  बिहार  राज्यों  में  कोयला  खानों  से

 रॉयल्टी  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  waar  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से

 बातचीत  प्रारम्भ  की  है  ;  धौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  ag  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 ate  बिहार  ate  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  कोयला  उद्योग  के
 घियों  के  बकाया  की  वसूली  को  प्रावस्थाश्रों  में  बाँटने  के  प्रशन  कोयले  पर  स्वामित्व

 के  बकाया  की  वसूली  के  श्रन्तगंत  खाने  वाले  प्रश्नों  पर  बिचार  करने  के  लिये  19-12-68

 को  एक  प्रारम्भिक  aoa  की  गई  थी  ।  इस  विषय  पर  भ्रान्ति  निर्णय  oat  लिया  जाना  है  ।

 गवर्नमेंट  कालेज  ि मनापुर च्े  में  प्री-मेडिकल  दिक्षा  की  कक्षाएं

 4799.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  आवास

 तथा  नगरीय
 विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गौहाटी  विश्वविद्यालय  ने  सनी  पुर
 के  गवर्नमेंट  कालेज  में  raft  1969-70

 सत्र  से  प्री-मेडिकल  कक्षाएँ  चालू  करने  की  ऋतुमति  दे  दी
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 $$

 यदि  तो  क्या  गोहाटी  विश्वविद्यालय  ने  ध्यान  अधीन  मेडिकल  कालेजों  में

 मनीपुर के  एम०  बी०बी०एस०  के  स्थानों  की  संख्या  बढ़ाने  से  भी  सहमति  व्यक्त  की

 az

 यदि  तो  यह  सच  है  कि  मणिपुर  सरकार  ने  एम०  बी ०  बी  oUqo

 के  लिये  स्थानों  का  दायित्व  faa  बिना  प्री-मेडिकल  कक्षाएँ  चालू  करने  की  गोहाटी

 विश्वविद्यालय  से  अ्रनुमति  माँगी  थी  ?

 परिवार  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  के०  के०

 जी  at

 मनीपुर  प्रशासन  गौहाटी  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा

 गया  है  ।

 जी  हाँ  ।

 Setting  up  of  a  Zinc  Sm  CAte elter

 Will  the biG
 4800.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Minister  of  Petroleum  and

 Chemicals  and  mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  the  foreign  exchange  being  spent  every  year  in  importing  zinc  ;

 (b)  whether  foreign  exchange  can  be  saved  to  a  major  ext  A,  nt  by  establishing  zinc,
 smelters  in  the  country  based  on  imported  concentrate  as  per  the  conclusion  of  the  Nationa

 Council  of  Applied  Economic  Research,  New  Delhi  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  Jagannath  Rao):

 (a)  The  foreign  exhcange  spent  on  the  import  of  zinc  and  its  alloys  during  the  years
 1966-67  to  1968-69  (upto  November,  1968)  is  as  under

 Year  Value  in  lakhs  of  Rs.

 (Postdevaluation  rate)

 1966-67  1086

 1967-68  sees 1430

 L/UL ग  7110
 1968-69  (upto  November,  1968)

 (b)  About  30-40  १  of  saving  in  foreign  exchange  will  aecrue  by  semltiz n A  श
 ह  उश

 ted
 concentrates  instead  of  importing  metal.

 (c)  Messrs.  Cominco  Binani  Zinc  Limited  Calcutta,  a  private  sector  Company  have  set

 up  4  zinc  smelter  at  Alwaye  (Kerala)  of  20,000  tonnes  per  annum  capacity  based  on  imported
 concentrates.  This  Company  also  propose  to  increase  their  capacity  further  on  the  basis  of

 imported  concentrates.  The  Government  are  also  considering  setting  up  a  Zinc  Smelter  in
 the  Public  Sector  with  a  30,000  tonnes  capacity  per  annum  based  on  imported  concentrates.

 गवर्नमेंट  जनरल  मतों पुर  प्रयोग  पाला  तकरीबन

 तथा  प्रयोगशाला  सहायक

 4801.  श्री  एम०  मेघनगर  :  क्या  स्वाथ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  मणिपुर  जनरल  श्रम्पताल  से  सम्बद्ध  प्रयोगशाला  तकनीकों  के  वेतन  का

 पुनरीक्षण  करके  उसे  भ्राता  के  वेतनमानों  के  समान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  श्रीराम  सरकार  के  वेतनमान  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि

 मनी  पुर  वेतन  धौर  भत्ता  के  मामले  में  वहाँ  का  agate  करता  wie

 क्यो  सरकार  उनके  वेतन  के  पुनरीक्षण  पर  इस  ष्टि  से  विचार  कर  रही  है

 कि  उनका  वेतन  श्रीराम  में  काम  करने  वाले  उनके  अन्य  साथियों  के  बराबर  हो  जाये  ?

 परिवार  निर्माण आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  क्केः

 (a),  ate  मणिपुर  सरकार  के  मेडिकल  विभाग  में  प्रयोगशाला  सहायकों

 के  वेतनमान  का  पुनरीक्षण  कर  दिया  गया  सनौर  उनको  श्रीराम  के  समान  कर  दिया  गया  है

 मणिपुर  सरकार  के  मेडिकल  विभाग  के  प्रयोगशाला  तकनीकों  के  वेतनमान  का

 पुनरीक्षण  को  उसके  श्रासाम  के  समान  लाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 सिंदरी  परियोजना  के  अंतगर्त  फासफेरिक  एसिड  संयन्त्र  के  लिये

 उपकरणों  को  सप्ताह

 4802.  श्री  बे०  क्‌०  दास  चौधरी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उवंरक  निगम  ने  बेल्जियम  की  एक  फर्म  के  सिंदरी  परियोजना

 के  gaia  एक  फा सफे रिक  एसिड  संयन्त्र  के  लिये  उपकरणों  at  सप्लाई  के  बारे  में  एक

 करार  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ;

 यदि  तो  संयन्त्र  पर  कितनी  लागत  जायेगी ;

 इस  संयन्त्र  की  स्थापना  से  उत्पादन  कितना  बढ़

 इसे  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ;  कौर

 (=)  क्या  इस  संयन्त्र  की  स्थापना  के  लिये  किसी  अन्य  देश  से  भी  पूछताछ  की

 गई  थी  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 दा०  रा ०

 जी  ata  सिंदरी  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  फास्फोरिक  श्रम्ल  wa  तथा

 ट्रिपल  सुपरफास्फेट  सन् यन्त्र  के  लिये  तमाम
 पाया

 तत  फालतू  अतिरिक्त  संभरण

 इरादी  की  सप्लाई  के  लिये  भारतीय  उवंरक  निगम  ने  बेल्जियम  के  कैंपस  सेपुलचर  परेरेज  एट

 सी एक्स  के  साथ  एक  ठेका  किया

 ठेके  का  मुख्य  151.23  लाख  रुपये है

 भारतीय  size  निगम  का  feed  यूनिट  प्रतिवर्ष  156,000  मोटरी  टन  पी  2

 al  San  फासफेरिक  नूट्रियेन्ट  उत्पादित  कर  सकेगा  ॥

 फास्फोरिक  भूल  सन् यन्त्र  के  1971  तक  चालू  हो  जाने  की  झा शाहे है
 ।

 जी  हाँ  ।
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 इंडियन  गोपाल  केरल

 श्री  प०  गोपालन 4803.  श्री  अ०  कड  गोपालन
 :

 श्री  सी०  Fo  :  श्री  के ०  एम  अब्राहम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1965  से  1968  तक  की  अवधि

 में  गोपाल  केरल  को  विदेशों  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 इंडियन  गौस्पेल  केरल  को  इन  वर्षों  में  विदेशों  से  ये  रकमें  प्राप्त  हुई  :

 1965  2,18,000  रुपया

 1966  1,09,000  रुपया

 1967  2,99,000  रुपया

 1968  3,31,000  रुपया

 waite  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारों  कीं  गईं  खरीद

 4804.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ax  निर्माण

 आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग के  लिये  1967-68  कौर  1968-69  में

 1969  केद्रित  तक  कुल  कितने  रुपये  का  भवन-निर्माण  का  मोटर  कारों  के  पुजे

 मोटर  ट्रक्टर  सैनिटरी  जल  की  सप्लाई  सम्बन्धी  उपकरण

 तथा  श्रव्य  सामान  खरीदा

 लोक  निर्माण  विभाग  के  लिये  at  1967-68  कौर  1968-69  के  लिये  वस्तुतः

 कितनी  राशि  मन्जूर  ate  निर्धारित  की  गई  थी  ;

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  वस्तुए  कुल  कितनी  ate  किन-किन

 फर्मों  द्वारा  सप्लाई  की  गई  थीं  कौर  प्रत्येक  फर्म  को  कितनी-कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 गया  दौर

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  मनीपुर  सरकार  की  स्वीकृत  सूची  में  दर्जे  फर्मों  के  नाम

 wat  है ं?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-दीका  मंत्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  ब०  स०  :

 तथा  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  तथा  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी

 सीमा  शुल्क  की  आय  में  कमी

 4805.  श्री  सीताराम  केसरी  :  व्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तै
 ब्या  यह्  सच  &  fe  1968-69  में  सीमा  शुल्क  की  भाव  में  कमी  हुई

 है  ;  भोर

 8
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (sit  सोराबजी

 सीमाशुल्क  राजस्व  में  कमी  इसलिये  हुई  है  कि  बजट  अनुमान  तैयार  करते

 समय  जितने  आयात  का  अनुमान  लगाया  गया  था  उससे  कम  आयात  हुए  हैं  |

 चिकित्सा  के  बारे  में  आयोग  का  प्रतिवेदन

 4806.  श्री  यदा पाल  fag  :  श्री  डा०  सुशीला  नज़र  :

 श्री  क०  लक प्पा :  श्री  ए०  श्रीधरन  :

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  श्री  नारायण  स्वरूप
 :

 श्री  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :

 क्या  परिवार  निय  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्री  16

 1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  776  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  चिकित्सा  शिक्षा  के  बारे  में  नियुक्त  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार

 को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 हैं व्  att
 द  क यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  क्या

 उनको  कहाँ  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  fea  मन्त्री

 के०  के
 *

 :

 जी  नहीं  ॥

 ate  ये  cet  नहीं  उठते  ।

 विदेशी  कम्पनियां  riz
 ्

 |  विदेशों  में  लाभ  का  भेजा  जाना

 4807.  श्री  यशपाल  सिंह  scar  fea  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ar  विचार  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  afar  लाभ  को

 विदेशों  में  भेजने  पर  रोक  लगाने  के  न उद्द इय  कोई  कानून  बनाने  का  है  ;  शर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  और  वित  मन्त्री  मोरारजी  :

 नहीं

 यह  सवाल  दादा  ही  नहीं  होता  ॥

 Geological  Survey  of  Rajasthan

 4808.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals

 and  Mines  and  Metals  be  pleased to  े  ६८1... state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Central
 Rajasthan  ;  and

 Government  had  sent
 geological  survey  officers  to
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 मिना

 (b)  if,  so,  the  names  of  sites  which  have  been  surveyed  by  them  including  the  names  of

 2  छ
 the  sites  surveyed  for  digging  tube-well

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  o  x  a  etroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  Jagannath  Rao  )  :

 Cealo.
 (a)  The  Headquarters  of  the  Western  Regional  Office  of  the  colog  ica ical  Survey  of  India

 is  located  at  Jaipur  and  controls  the  activities  of  the  Geological  Survey  in  Rajasthan  and

 Gujarat.

 (b)  Areasjsites  surveyed  by  the  Geological  Survey  of  India  for  minerals  and  for  sinking  of

 tube-wells  in  Rajasthan  are  given  hereunder

 Mineral  Investigations

 Madhan  Kudhan,  Kolihan,  Akwali  and  Satkui  (Khetri  Copper  belt)  > नब
 Copper

 Bhagoni,  Dariba  (Alwar  District  )  ;  Lead-Zine  Rajpura,  Dariba,  Bethumni  areas  ;

 Saladipura  area  ;  Phosphorite  Maton,  Kanpur,  Karbaria-ka-Gurha,  Dakan Sulphur
 Kotra  and  Sisarma  ;  Limestone  Beawar,  Bundi,  Bilara,  Gotan  area ;  Clay  :  Udaipur  and

 Sikar  districts  ;  Gypsum  :  Nagaur  ;  Bentonite  Barmer  ;  Talc  Bhilwara,  Udaipur
 Man- and  Sawai  Madhopur  Districts  ;  Asbestos  Bhilwara,  Udaipur  and  Ajmer  Districts  ;

 ganese  Banswara,  Glass-sand  Jaipur  district  ;  Iron  Ore  Udaipur,  Sikar  and

 Jaipur  districts  ;  Pegmatites  containing  mica,  beryl,  felspar,  emeralds  etc.  :  Bhilwara,  and

 Ajmer  districts  ;  Nickel  :  Udaipur  district  ;  Tungsten  :  Degana,  Nagaur  district.

 2.  Ground-water  Investigations

 (a)  Sites  where  feasibility  of  sinking  tubewells  was  examined  :

 Jodhpur  District  :

 Jaleli  Daikra,  Jajiwal  Kalan,  Banar,  Samren,  Pali,  Harlai,  Bher,  Bhikamlor,  Nosor,  Chirai,

 Dhankiya  -ki--Dhani,  Godara  -ki-Dhani,  Sutharon-ki-Dhani,  Bari  Baori,  Jaimal,  Shekasur,
 Rathkuria, Malhar,  Bari  Sirda,  Sird,  Malam  Singh-ki-Sird,  Kalyan  Singh-ki-Sird,  Agolai,

 Chaba,  Painec,  Basni-junta,  Kalijaian,  Sipli,  Sudan,  Rosia  Kalan,  Uter,  Kagnada,  Sanai,
 Chamu,  Banasar,  Kakelao,  Bidasni,  Pithasni,  Shergaili, Barlia,  Bhandu,  Champasar,  Jes.an,

 Rasida,  Fitkasni,  Khara  Bera,  Luni,  Mogra  Kankani,  Nimbla,  Shikarpura,  Basni  Nikuba,

 Jalebi  Fozdaran,  Jalebi  Champawata,  Kanawasia,  Bhuraj,  Sunargaon,  Mandli,  Manchitia

 Baori  Barsingha,  Raura.

 Barmer  District

 Baitu,  Rawatsar,  Chawa,  Shivkar,  Kaluri,  Sinli,  Tilwara,  Kalyanpur,  Nagona,  Ramsar,

 Gagaria,  Bhachbhar,  Bhimda,  Batadu,  Kotra,  Bhimbarlai,  Akarli,  Sajiali,  Dharvi  Khurd,
 Pareu,  Nawatala, Mati  Ka  Gol,  Ratri,  Sarnu,  Khakhar,  Barnawa,  Bagwas,  Sawai  Padam

 Singh,  Ummerlai.

 Jaisalmer  District

 Sam,  Kanoi,  Salkha,  Ramgarh,  Khuiala,-Area  between  Pithaniwala  and  Bahla,  Sangar,

 Sajeet,  Kuri,  Bhu,  Nara  Singh  Ki  Dhani,  Bhopa,  Mahesha,  Nanuiyayi,  Modarli,  Jemal,  Cha-
 cha,  Odania,  Khetolai,  Ujlan,  Dholasai,  Merwa,  Bharat  Ki  Goan,  Un  chr

 copa  dran,  Baniyana,

 Rajamathai,  Bhikora  Juni,  Pholasar,  Nachna,  Bharewala,  Babe  Ka  Tala.

 Nagaur  District

 Nimod,  Rashidpura,  Maulasar,  Dhankoli,  Sardarpura,  Palli  and  Anandapura,

 (b)  Sites  recomended  by  G.  S.  I.  for  test  drilling.

 Jodhpur  District

 Chirai,  Bari  Baori,  Jaimal,  Kalyan  Singh-ki-Sird,  Agolai,  Rathkuria,  Champsar,  Jeslan,

 Chamu,  Banasar,  Kakelao,  Bhuraj,  Sunargaon  ;
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 Barmer  District
 (agar  | 21 1 १:  >}

 Kaluri,  Tilwara,  Kalyanpur,  Ramsar,  raga  ia,  DNAtChpial,  DI  1imda,  Kotra,  Bhimbarlai,

 Sajiali,  Dharvi  Khurd,  Mati  Ka  Gol,  Ratri,  Sarnu,  Pareu,  Nawataa,  Barnawa  Ummerlai;

 Jaisalmer  District  :

 Sam,  Ramgarh,  Khuiala,  Area  between  Pithaniwala  and  Bahla,  Sangor,  Sajeet,  Kuri,

 Bhu,  Nara  Singh  -Ki-Dhani,  Bhopa,  Khetolai,  Unchpadaran,  Raamathai,  Bhikorai  Juni,

 Nachna,  Bharevala,  Babe  -ka-Tala.

 (c)  Sites  where  test  drilling  is  being/has  been  carried  out  by  the  Geological

 Survey  of  Irdia

 Jodhpur  District

 Banasar.

 e ‘Barmer  District

 Kaluri,  Tilwara,  Baria,  Balotra  and  Pandru.

 Jaisalmer  District

 Kunda.

 Electricity  Supplied  to  Rajasthan  from  Bhakra
 Will

 4809,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  consumers  have  to  face  tremendous  difficulties  due  to

 large  fluctuations  in  the  voltage  of  electricity  supplied  to  Rajasthan  frcm  Bhakra  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  improve  the  situation  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad  )  :

 (a)  to  (c)  Yes,  Sir.  Rajasthan  has  been  receiving  power  supply  from  Bhakra-Nangal
 System  at  Sri  Ganganagar  at  66  KV  and  at  Rajgarh  at  132  KV.  Due  to  the  long  lengths  of
 transmission  involved,  the  voltage  of  supply  in  the  Bhakra  supply  area  in  Rajasthan  has  been
 low  and  fluctuating.  The  voltage  condition  are  expected  to  improve  considerably  as  soon  as  the
 220  KV  transmission  line  from  Hissar  to  Jaipur  via  Khetri,  which  is  scheduled  to  be  completed
 in  July  1969  and  the  132  KV  tranmission  line  from  Sirsato  Hanumangarh  which  is  scheduled

 for  completion  in  June  1969,  are  completed  and  energised.

 सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  अधिकारियों  हारा  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  अपने

 सम्बन्धियों  के  लिये  नौकरियाँ  तलाशी  करना

 4810,  श्री  लोबो  प्रभ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 भारत  सरकार  के  नये  सेवा  नियम  के  श्रनुरूप  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों के  लियें

 कोई  ऐसा  समानान्तर  नियम  न  बनाने  के  क्या  कारा  हैं  कि  अधिकारियों  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 झपने  सम्बन्धियों  के  लिए  नियुक्तियाँ  प्राप्त  नहीं  करनी  चाहिए  ;

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  रिश्तेदारों  की

 नियुक्तियों  का  कोई  रिकार्ड  रखा  गया  है  क्योंकि  यह  बुराई  बहुत  ग्राम  हो  गई  है
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 केाਂ

 उप  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 कौर  सम्भवतः  माननीय  सदस्य  केन्द्रीय  otis  सेवा

 बली  के  इस  उपबन्ध  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  कि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  अपने  परिवार के

 किसी  सदस्य  को  किसी  गर-सरकारी  उपक्रम  में  नौकरी  दिलाने  के  लिये  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  झपने  पद  था  प्रभाव  उपयोग  नहीं  कर  सकता  ।  सरकारी
 उद्यमों

 के  संघटक

 एककों  के  कार्यवाहक  निदेशकों  कौर  महाप्रबंधकों  उच्च  पदों  पर

 नियुक्तियाँ  सरकार  स्वयं  करती  है  ।  इनसे  नीचे  के  पदों  पर  नियुक्तियाँ  करने  का  काम  सरकारी

 क्षेत्र
 के  उद्यमों  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  फिर  इनमें  से  बहुत  से  उद्यम  भरती  के  नियमों

 तौर
 कायें-प्रशा  लियों  के  wax  चुनाव  के  नियमित  तरीकों  को  अपनाते  हैं  ।

 जहाँ  तक  सरकार  को  मालुम  उद्यमों  द्वारा  सरकारी  कर्मचारियों  के  सम्बन्धियों

 की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभिलेख  नहीं  रखा  जाता  |

 असर  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता

 4811.  श्री  सिद्धय्पा  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंचवर्षीय  योजना  के  झन्तगंत  धराने  वाली  योजनाओं  के  लिए  मंसुर  राज्य  को

 1968-69  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 क्या  वह  1968-69  के  लिए  इस  सहायता  में  वृद्धि  की  जायेगी

 यदि  तो  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  चित  मंत्री  मोरारजी

 राज्य  सरकार  को  उसकी  1968-69  की  वार्षिक  आयोजना  के  लिए  36.90

 करोड़  रुपये  की  निर्धारित  की  गयी  है  ।

 1969-70 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  रकम  कभी  ध्रन्तिम  रूप  से  निर्धारित

 नहीं  की  गयी

 भोर  ये  सवाल  card  नहीं  होते ॥

 लोक  निर्माण  मणिपुर  के  छंटनी  किये  गये  कर्मचारी

 4812,  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :
 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मणिपुर  सरकार  ने  लोक  निर्माण  ages  हाल  ही  में  छंटनी

 गये  कर्मचारियों  को  फिर  से  नियुक्त  कर  लिया  है

 यदि  तो  फिर  से  नियुक्त  किये  गये  कर्मचारियों  की  विभागवार  संख्या  क्या

 है  भ्रांत  क्या  उन्हें  वरीयता  के  आधार  पर  पुनः  नियुक्त  किया  गया  कौर

 यदि  तो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  घारा  25  एच  का  उल्लंघन

 करने  के  बाद  इन  मूलप्रति  किये  गये  कमंचारियों  को  फिर  से  नियु  किये  जाने  के  क्या

 कारण हैं
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  ama  विकास  मंत्रालय  a

 राज्य  मंत्री  ao  स०

 ate  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ॥

 सरकारी  क्वार्टरों  के  नियतनों  को  रह  किया  जाना

 4813.  श्री  रामावतार  फार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास
 तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कितने  कर्मचारी  जिनका  क्वार्टरों  का  नियतन  1

 1968  से  31
 1969  के  रह  किया  उनको  अवसर

 नहीं  दिया  गया  कि  वे  उस  श्रारोप  का  प्रत्युत्तर  दे  सके  जिसके  आधार  पर-क्वार्टर  का  उनका

 नियतन  रद  किया  गया  कौर

 उक्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  बचाव  का  अवसर  न  प्रदान  किये  जाने  के

 कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  आवास  और  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ब०  स०  :

 तथा  अलॉटमेन्ट  ग्राफ़  गर्वनमैंट  रेजीडेन्सिज़  पल  इन

 1963  के  उपबन्धों  के  सेवा  से  हटाये  जाने  सेवा  की

 समाप्ति  या  ध्रुमिर  के  बगर  ड्यूटी  से  श्रेणीकृत  रूप  से  गेर  हाजिर  रहने  आवंटी  के  सेवा  निवृत

 होने  पर  या  मृत्यु  बाहर  के  स्थान  पर  स्थानान्तरण  या  awa  कार्यालय  को  स्थानान्तरण

 होने  भारत  में  इतर  सेवा  में  जाने  या  भारत  में  अस्थाई  रूप  से

 स्थानान्तरण  होने  या  भारत  से  बाहर  के  स्थान  पर  स्थानान्तरण  होने  भारत  में  या

 भारत  के  बाहर  प्रयत्न  छुट्टी  शादी  जैसे  किसी  प्रचार  के  a  जाने

 नियमों  के  प्रधान  उपलब्ध  रियायती  अवधि  के  दिए  जाने  के  श्रावंटी  के  नाम  से

 प्रावधान  रह  कर  दिया  जाता  या  रह  समझा  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  अधिकारी  नियमों

 के  उपबन्धों से  परिचित  धौर  उन्हें  अपने  बचाव  का  प्रचार  उन्हें  देने  का  yet ही

 नहीं  उठता ।

 aaa  साथी  पाबंदियों  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  न  होने  के  आघार  गुह  मंत्रालय  के

 मुख्य  कल्याण  भ्रमणकारी  की  सिफारिश  आवंटन  we  कर  दिए  जाते  मामलों  की

 जाँच  करने  के  पश्चात्‌  ऐसी  सिफारिश  करते  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  दखल में  वास  का  आवंटन  भी  रद  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 जब  भारी  मरम्मत  /  गिराये  जाने  या  सार्वजनिक  हित  किसी  धन्य  sean  के  लिए  मकानों

 की  आवश्यकता  कौर  पावं  टियों  वैकल्पिक  वास  उसी  क्षेत्र  या  अन्य  क्षेत्र  में  दिया

 जाता  amd  कि  वह  उपलब्ध  हो ।  उन
 सरकारी  कर्मचारियों  को  जो  उन्हें  आवंटित  किए

 गए  वैकल्पिक  वास  को  स्वीकार  नहीं  पब्लिक  परीमिसेज  श्राफ  झ्नाधोराइज्ड

 1958  के  ada  उनसे  सरकारी  वास  खाली  लिया  जाता

 sit  इस  एक्ट के  aha  सम्पदा  अधिकारी  द्वारा  सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रपना  मामला  पेश

 करने  का  हुर  प्रचार  किया  जाता  है
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 1  1968  से  31  1969  तक  की  अवधि  के  1531  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  मामलों  में  विभिन्न  कारणों  से  रद्द  किए

 गए  थे  ।

 कोलार  सोना  खानों  में  दमकल

 4814.  श्री  जी  वाई  गणन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोलार  सोना  खानों  में  दमकल

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  नया  कारण

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वत्  मंत्री  मोरारजी  देसा इं  )
 :

 कौर  कोलार  की  सोने  की  खानों  के  प्रतिष्ठान  के  लिए  gat  से  दमकल  सेवा

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  परन्तु  प्रतिष्ठान  के  पास  भूमि  के  नीचे  धौर

 भूमि  पर  लगने  वाली  भाग  को  बुझाने  के  लिए  आवश्यक  प्रशिक्षित  कमंचारी  ate

 जेसे  भागीदार  ध्वनि  पानी  पहुँचाने  के  बेरेल  होश  में

 लाने  के  कृतिम  रूप  से  साँस  दिलाने  का  भाग  बुझाने  वाले

 हर  प्रकार  के  उपकरणों  से  लेस  बचाव  ब्रिगेड  की  गाड़ी  ate  उप-साधन  शादी  उपलब्ध  हैं  ।  जो

 कर्मचारी  कौर  उपकरण  प्रतिष्ठानों  के  पासਂ  उपलब्ध हैं
 वे  इससे  पहले  भूमि  के  नीने  ara  लग

 जाने  से  पैदा  होने  वाली  संकट  की  स्थितियों  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  सिद्ध  हुये  हैं  ।

 जहाँ  तक  जमीन  पर  लगने  वाली  भाग  का  सम्बन्ध  प्रतिष्ठान  के  पास  ऐसे-ऐसे  ध्रग्निकान्डों

 का  सामना  करने के  लिये  काफी  सुविधाएं  उपलब्ध  जैसे  जमीन  पर  बनी  सारी  इमारतों  शादी

 के  पास  स्थित  झाग  gat  वाले  पानी  की  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले  जायी  जाने

 वाली  टंकियाँ  श्र  खानों  तथा  बचाव  केन्द्रों  से  हौज-पाइप  ।  इसके  अलावा  अत्यावश्यक  जरूरत

 के  समय  निकटस्थ  mead  gad  लिमिटेड  के  पास  उपलब्ध  भाग  चुकाने  सुविचारों  को

 भी  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 कोलार  सोना  खानों

 4815  :  श्री  जी०  ago  कृष्णन  क्या  fea  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कोलार  सोना  खानों  के  खान-क्षेत्र  में

 घुल  बड़ी  मात्रा  में  भ्र प्रयुक्त  पड़ी  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जौन  टेलर  एण्ड  कम्पनी  ने  धूल  से  सीमेन्ट

 श्योर  ईटें  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  कौर

 उसका  प्रयोग  करने  के  बार  में  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 surat  मंत्री  ओर  far  पत्री  मोरारजी

 att

 dad  जान  टेलर  एण्ड  सन्स  ने  टैपिंग  रेतਂ  के  उपयोग  से

 ज़्याद  आघार  पर  सीमेंट  झोर  इंच  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  |
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 प्रतिष्ठान  टेलिंग  रेत  साइनाइडिजेशन  के  बाद  बच  रहती  का  उपयोग

 नंदीग्राम  खान  में  खुदाई  के  काम  में  सहायता  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए  करते  दूसरी

 किस्मों  की  टेलिंग  रेत  का  उपयोग  करने  की  पर  प्रतिष्ठान  में

 काकी  ava  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  प्रतिष्ठान  ने  टैपिंग  रेत  से  प्रयोगात्मक  gra

 पर  सीमित  मात्रा में  कुछ  ईंटें  बनायी  थीं  ।  लेकिन  जब  इमारतों  के  निर्माण  के  काम  में

 इनका  उपयोग  किया  गया  तो  वे  ठीक  से  जुड़ी  नहीं  ate  दीवारों  में  दरारें  पड़  गयीं  ।  टेलिंग

 रेत  से  सीमेंट  कौर  सड़क  की  निचली  परत  के  काम  का  सामान  बनाने  के  प्रश्न  पर

 केन्द्रीय  सड़क  गवेषणा  केन्द्रीय  काँच  atk  मिट्टी  गवेषणा

 कलकत्ता  तथा  केन्द्रीय  भवन  गवेषणा  रुड़की  orfe  के  gama  से  विचार  किया

 गया  किन्तु इन  प्रयत्नों  में  सफलता  नहीं  मिली  ।  केन्द्रीय  खनन  गवेषणा  संस्थान  धनबाद

 से  भी  इस  सम्बन्ध  में  बात  की  गयी  जिसने  सलाह  दी  कि  इस  मामले  में  राष्ट्रीय  रसायन

 प्रयोगशाला  शादी  से  जाँच  करायी  जाय  ।  यह  प्रतिष्ठान  राष्ट्रीय  घातुकमं  प्रयोगशाला  झोर

 राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला  के  सहयोग  से  इस  सम्भावना  का  पता  लगा  रहा  है  कि  क्या  टैपिंग

 रेत  का  उपयोग  जलनिकासी  के  काम  खाने  वाले  पत्थर  के  पाइपों  कौर  सार्वजनिक  स्नानागार ों  में

 काम  खाने  वाली  ऊपरी  टाइलों  धौर  निम्लोष्म  सीमेंट  अनादि  के  निर्माण  के  लिए  किया  जा

 सकता  है  किन्तु  भ्र भी  तक  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  लेकिन  इस  बात  का  पता  लगाने  की

 कोशिश  बराबर  जारी  है  कि  इस  रत  का  इस्तेमाल  किस  चीज  के  लिए  किया  जा  सकता

 है  ।
 कभी  हाल  में  उस  रेत  के  कूलरों  में  जो  टंगस्टन-झाक्माइड  देखी  गयी  है  उसकी  भी

 fa  की  जा  रही  है  ।

 मणिपुर  के  लोक  निर्मा  विभाग  द्वारा  एक  श्रमिक  सहकारी  समिति

 के  देय  भुगतान  का  रोक  लिया  जाना

 4816.  श्री  एम०  मंघचन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मणिपुर  के  लोक  निर्माण  विभाग  ने  नोरम  धोंगजू  लेबरसं  कोआपरेटिव

 सोसायटी  श्राफ  मणिपुर  नामक  एक  श्रमिक  सहकारी  समिति  का  लगभग  90  हजार  रुपये  की

 देय  राशि  का  भुगतान  अनुचित  रूप  से  रोक  रखा  है  जो  उसे  मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग

 के  अधीन  पुर  किये  गये  कामों के  लिये  मिलना  चाहिये  ;

 क्या  मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग  के  विभिन्न  डिवीजनों  के  श्रन्तगंत  कामों  को

 उक्त  समिति  ने  बहुत  पहले  ही  go  करा  दिया  परन्तु  उन  कार्यों  की  देय  राशि  का

 ait  तक  उसे  भुगतान  नहीं  किया  गया  शौर

 यदि  उपरोक्त  श्रमिक  सहकारी  समिति  को  देय  राशि  का  भुगतान

 करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  fata  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (at  ब०  Ao

 कौर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  झोर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।



 31  मैच  ,  1969  लिखित  उत्तर

 Prize  Bouds

 Shri SEER 4817.  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  he  has  analysed
 th Gil  e  causes  of  the  failure  of  Prize  Bonds  Scheme  of  the  Cen-

 tral  Government  in  the  context  of  unprecedented  57.  f  lotteries  floated  by  various  State

 Governments  ;

 (b)  if  so,  the  conclusions  arrived  at  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  float  a  popular  Prize  Bond  Scheme  or  lottery  ;  and

 (d)  ifso,  the  details  thereof  ?

 Minister  and  Minister  of  Finance The  Deputy  Prime  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  to  (d)  The  Central  Government  ran  three  Prize  Bonds  Schemes  since  1960.

 The  first  Scheme  introduced  in  1960  was  a  success  iv  the  initial  stages  and  brought  in  over  Rs.20

 crores  in  a  little  over  2  years.  However,  progressively  the  receipts  began  to  fall  as  the  novelty
 of  the  Scheme  wore  out  and  the  Schemes  of  1963  and  1964  brought  in  Rs.  6  crores  and  Rs.3

 crores  only  respectively.  It  was  in  these  circumsances  that  Government  decided  to  discontinue

 the  Prize  Bonds  Scheme  after  1964.  The  present  response  to  the  State  Government’s  lotteries
 does  not  indicate  that  any  proposal  to  re-introduce  the  Prize  Bonds  Scheme  or  to  start  a  lottery

 by  the  Centre  would  be  justified.

 Income  of  Hoshangabad  and  East  Nimad  Districts  of  M.  P.

 4819.  Shri  G.  | छि  Dixit  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  per  capita  income  of  Hoshangabad  and  East  Nimad  Districts  of  Madhya  Pradesh

 during  the  years  1966-67  and  1967-68  separately  ;

 (b)  whether  it  is  more  than  the  per  capita  income  of  the  country or  it  is  less  ;  and

 (c)  the  action  taken  to  increase  the  per  capita  income?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)
 e

 ह

 (a)  Information  is  not  available  since  district-wise  estimates  of  per  capita  income  are  not

 compiled  by  the  State  Statistical  Bureaus.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Per  capita  income  can  be  raised  only  though  economic  development  which  is  being
 attempted  through  the  implementation  of  the  development  Plans.

 Number  of  Employees  Belonging  to  Madhya  Pradesh

 in  Public  Undertkings

 48290,  Shri  ७.  Dixit  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  ang

 Mines  and  Megals  be  pleased  to  state  the  total  number  of  officers  and  employees  of  Class  I,

 II  and  है है  belonging  to  Madhya  Pradesh  and  working  in  Public  Sector  Undertakings  under
 f

 direct  or  indirect  control of  his  Ministry  and  their  ratio  to  the  total  number  o  employees
 and  offices  in  each  class  therein  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  D.  R.  Chavan)  :

 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in  due

 course,

 Centrally  Sponsored  Schemes  under  Medical  Edcuation  and.

 Training  in  Madhya  Pradesh

 of  cicain Health  and  Family  Planning  and
 482],  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  t

 १ ह Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state
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 th the  ४1.2. Ma  adesn  Go arlesh  vernment Wh  11.0  RAEN  1518  115. during  the ile  last  three  years, (a)  the  amount  paid  to  dhya  Pr
 क्  at:

 separately  for  the  Centrally  Sponsored  Schemes  unde:  Ed  uc.  ation  an  d

 and

 (b)  the  manner  in  which  the  said  amount  was  spent  by  the  State  Government  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and

 Urbgn  Development  (  Shri  K.  K.  Shah)

 (a)  The  amount  paid  t»  the  Madhya  Pradesh  Government  during  the  last  three  years
 4VLOCU1L Medi  cal  Educa BaUCa  tion  and  न्य  ainingਂ  is  as  under: for  the  Centrally  Sponsored  Schemes  underਂ

 Year  Central  Assistance  relesed

 (Rs.  in  lakhs)

 1965-66  80

 1966-57

 1967-68  0.60

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  th-  Sabha

 Shortage  of  Kerosene  Oil  in  Madhya  Pradesh

 4822,
 Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and

 Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  the  quota  of  kcrosene  oil  fixed  for  Madhya  Pradesh  for  the  period  from  April,  1968
 10  June,  1968  and  the  quantity  actually  supplied  to  that  State  during  the  above  period  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  was  a  shortage  of  kerosene  oil  in  that  State  in  the
 aforesaid  months  and  the  kerosene  oil  was  not  available  in  cities  and  particularly  in  many
 villages;  and

 (८)  if  so,  whether  Gvernment  have  since  increased  the  quota  of  kerosene  oil  for  Mad-
 hya  Pradesh  anc  ifso,  the  extent  thereof  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  D.  Chavan):

 (a)  The  allocation,  supplies  and  sales  of  Kerosene  during  the  3  months  April  to  June,
 1968,  were  as  under  :

 Allecztion  Supplies  Sales
 Toanes  Tonnes  Tonnes

 37,500  34.181  33,326

 (b)  Only  one  report  of  kerosene  shortage  was  received  in  May,  1968.

 (c)  Effective  from  1,12.1968,  the  monthly  kerosene  allocation  has  been  increased  from

 12,500  to  13,000  tonnes.

 फिल्मालय  लिमिटेड  के  निदेशकों  द्वारा

 देय  कर  को  बकाया  रानी

 4824.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिल्मालय  प्राइवेट  लिमिटेड  के  निदेशक  श्री  राम  मुकर्जी  कौर  श्री  एस०  मुकर्जी

 कै  विरुद्ध  सरकार  को  देय  कुछ  करों  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  बम्बई  के  किसी

 मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  मुकदमे  दायर  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 क्या  इस  कम्पनी  से  तथा  इसके  निदेशकों  से  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  गई  है ;  सनौर
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 यदि  af,  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  छति  मंत्री  मोरारजी  :

 तथा  जी  afi  मैसेज  फिल्मालय  लिमिटेड  तथा  उसके  श्री

 राम  मुखर्जी  कौर  एस०  मुखर्जी  के  घि च्द्ध७  वित्तीय  वर्ष  1969-63,  1963-64  ate  1964-

 65  में  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  192  (1)  के  अधीन  काटी  कर  की  क्रमशः

 15,819  10,690  रुपये  कौर  10,676  रुपये  की  रकम  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 जमा  नहीं  कराने  के  कारण  आयकर  1961  की  घारा  276  के  भ्र घिन

 यालय  में  शिकायतें  at  की  गई  हैं  ।

 वित्तीय  ay  1965-66  शौर  1966-67  में  ध्रुमिर  ध्रधितियम  1961  की  धारा

 192  (1)  के  उपबन्धों  के  अधीन  स्रोत  पर  कर  की  कटौती  नहीं  करने  के  कारण  उपर्युक्त  कम्पनी

 तथा  उसके  निदेशकों  के  विरुद्ध  घारा  276  के  अधीन  भी  शिकायतें  दायर  की  गई

 wt  उपर्युक्त  भाग  धौर  में  उल्लिखित  रकमों  की  वसूली  के

 लिए  आयकर  अधिनियम  की  धारा  201  के  साथ  पठित  घारा  221  के  aha  समुचित  दण्ड

 भी  लगाये  गये  हैं  ।  qa  तक  न  तो  कर  की  रकम  श्ररौर  न  ही  दण्ड  की  रकम  gar  की  गई

 चलता  झोल

 4825.  a  रवि  बया  सिखाएं  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  27  1968  को  ag  उड़ीसा  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  उन्हें  चिलका  भील  के

 बारे  में  कोई  ज्ञापन  दिया  अ्रौर

 इस  ज्ञापन  में  मुख्य  मांगें  क्या  थीं  तथा  उड़ीसा  में  चिलका  भील  के  चारों  भोर

 बाढ़  नियन्त्रण  तथा  सिचाई  का  विकास  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 सिचाई  तथा  विदित 2 ६  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :

 ॥

 ate  उड़ीसा  सरकार  के  इंजीनियरों  ने  चिल्का  लेक  की  सदस्यों  पर  एक

 नोट  तैयार  करके  दिया  at  जिसमें  तटबंधों  को  ऊँचा  झोर  मजबूत  नये  तटबंधों  को

 समुद्र  तक  काट  बनाने  कौर  सडकों  में  सुधार  लाने  कौर  सड़कें  बनाने  के  लिए  सोचे  गये

 कुछ  प्रस्तावों  की  रूप-रेखा  दी  गई

 राज्य  इंजीनियरों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आवश्यक  क्षेत्रीय  झनुसन्घान  कार्य

 करें  भोर  एक  विस्तृत  स्कीम  तेयार  करें  ।

 नौरोजी  नई  दिल्लो  के  सरकारी  क्वार्टरों  में  खड़  हो  कर

 भोजन  बनाने  की  व्यवस्था  वाली  रसोइयां

 4826,  श्री  रवि  राय  श्री  aaa  tag  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 पह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
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 —  ny

 क्या  सच  है  कि  नौरोंजी  नई  दिल्‍ली  के  सरकारी  saved  के  अलॉटियों  ने

 aqua
 /

 भ्रम्यावेदन  दिए  हैं  कि  क्वार्टरों  में  खड़े  हो  कर  भोजन  बनाने  की  व्यवस्था  वाली  रसोइयों

 का  निर्माण  किया  जाय  ;

 यदि  तो  इस  बारे में  आवश्यक  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  ;  att

 इसकी  व्यवस्था  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय  मं

 राज्य  मन्त्री  ब्०  सु०

 कौर  नौरोजी  नई  दिल्‍ली  के  सरकारी  क्वार्टरों  के

 टियों  से  ऐसे  कोई  श्रनुरोध/श्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  बेठ  कर  खाना  बनाने  वाले

 चूल्हों  को  खड़े  होकर  खाना  बनाने  वाले  चूल्हों  में  परिवर्तित  करने  का  set  फिलहाल

 क्षा चीन

 प्रख्यात  कराधान  प्रशासन  के  बार  में  कार्यकारी  दल  को  सिफारिश

 4827  भी  एस०  एम०  कष्ट  श्री  स०  कण्ड

 श्री  दीनानाथ  पाण्डेय

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  श्री  महावीर  त्यागी  की  श्रश्यक्षता  के

 गत  स्थापित  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  सरकार  को  मिल

 गई  हैं

 क्या  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  रण  हैं  ;  कौर

 क्या  राय-कर  अधिनियम  के  प्रस्तावित  संशोधन  में  ऐसे  कोई
 सुधार  शामिल

 किये  गये हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी

 ate  प्रशासनिक  सुघार  प्रयोग  ने  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन

 का  श्रष्ययन  करने  तथा  उस  पर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  श्री  महाबीर  त्यागी  की  अध्यक्षता

 में  एक  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किया  था  ।  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  पर  कार्यकारी  दल  की

 रिपोर्ट  31-7-1968  प्रशासनिक  सुघार  आयोग  न  कि  सरकार  पेश  हुई  ।

 निक  सुधार  आयोग  ने  प्रगति  रिपो  सरकार  को  6-1-1969  को  पेश  की  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  फिलहाल  सरकार  विचार  कर  रही  जाँच  पूरी  होने  पर

 कर  अधिनियम  तथा  सम्बन्धित  अधिनियमों  में  संशोधन  करने के  लिये
 संसद्‌  के  वर्तमान  सत्र  में

 अ्रावश्यक  विधेयक  पेश  करने  का  सरकार  का  विचार  जिससे  उन  सिफारिशों  को  लागू  क्या

 जा  सके  जो  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  ava हैं  कौर  जिनको  फिलहाल  ava  में  लाया

 जा  सकता
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 31  1969  लिखित  उत्तर

 सनम

 बैंक-ऋण  उदार  करने  के  लिये  व्यापारिक  कम्पनियों  से  अभ्यास दन

 4828.  श्री  go  कु०  कापड़िया  श्री  हिम्मत

 व्या .  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या भारत  के  रिज  बेक  को  देश  की  व्यापारिक  कम्पनियों  से  इस  आशय  का  कोई

 पत्र  मिला है  कि  कपास  तथा  कच्ची  रूई  के  सम्बन्ध  में  बैंक-ऋण

 उदार  बनाने  से  कृषि  उपज  बढ़ाने  में  कोई  ठोस  सहायता  नहीं  मिली  है  क्यांकि  ऋण  केवल

 किसी  विशेष  आधार-वर्ष  में  ही  दिया  था  कौर  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  उपलब्ध  घन  पर्याप्त

 साबित  झरा  है  ;  atk

 यदि  तो  उस  पत्र  में  व्यापारिक  कम्पनियों  ने  क्या  वास्तविक  कारण  बताये  हैं

 तथा  उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रदान  मंत्री  तथा  fea  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )

 जी  fort  बेक  को  कुछ  व्यापार  संस्थानों  से  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ।

 विरु  नगर  वाशिज्य  तथा  उद्योग  संघ  ने  यह  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  मध्य

 उत्तर  प्रदेश
 में  पौर  seat  फसल  हुई  है  अतः  बैंक  द्वारा  दिये  जाने  वाले  श्रग्रिमों  पर  लगे  प्रतिबन्धों

 को  समाप्त  कर  दिया  जाना  अखिल  भारतीय  खाद्यान  व्यापारी  संस्था  संघ  alt

 कलकत्ता  काटन  मर चन् टस  एण्ड  ald  एसोसियेशन  ने  शिकायत  की  है  कि  ‘aa’  अवधि  में

 दोष  राशियों  के  avert  पर  सीमाएं  निर्धारित की  गई  थी  छत  नये  व्यक्तियों  को  बैंक  से  वित्त

 लेने  में  कठिनाई  हो  रही  घायल  मिल  वालों  में  सम्बन्धित  निदेश  के  उपबन्धों  से  तेल

 ताशों  को  छूट  देने  के  लिए  श्रम्यावेदन  दिया  था  ।  पार्टियों  को  यह  cea  दिया  गया  था  कि

 यद्यपि  रिजु वं  बैंक  भ्रन्धाघुन्ध  है ७  देने  के  पक्ष  में  नहीं  है  तथापि  वह  वास्तविक  कठिनाइयों  के

 वैयक्तिक  मामलों  में  गुणों दोष  के  आधार  पर  छूट  देने  पर  विचार  करने  को  तेयार  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  भविष्य  निधि  के  खातों  से

 घन  का  निकाला  जाना

 4829,  st  निहाल  faz  :  att  अधीन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वेतन  में  महंगाई  भत्ते
 के

 विलय  के  फलस्वरूप  वेतनमानों  के  हाल  के

 क्षण  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  के  खातों  से  ऋण  की

 मंजूरी  सम्बन्धी  नियमों  का  भी  पुनरीक्षण  किया  गया

 यदि  तो  पुनरीक्षित  नियम  कया  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारियों  को  ऐसे  ऋण  केवल  एक  बार  झपने  पुत्रों  /

 वार्डों  के  तीन  वर्षीय  डिग्री  अथवा  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  में  दाखिले  के  समय  अपने  पुत्रों

 वार्डों  के  मेट्रिक  उपरान्त  शिक्षा  के  लिए  दिये  जाते  हैं  झ्र  ऐसे  पाठयक्रम  के  पहले  ऋण

 के  पूरी  तरह  वापस  कर  दिये  जाने  के  बावजूद  दूसरी  बार  ऋण  नहीं  जाता  है  कौर  यदि

 पाठ्यक्रम
 3  वर्ष  से  कम  समय  का  होतो  भी  ऋण  नहीं  दिया  जाता  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कार हैं  ?
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 a

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 रोक  जैसा  कि  सम्बद्ध  areal
 में

 स्पष्ट  किया  गया  मंहगाई  भत्ता  के  एक

 झंश  कों  कुछ  उद्देश्यों  के  लिये  वेतन  के  रूप  में  मान  लेना  वेतन  मानों  का  संशोधन  नहीं  है
 ।

 मंहगाई  wea  बातों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  नियम  के  जैसी  उन  नियमों

 में  पहले  ही  व्यवस्था  वेतन  के  रूप  में  गिना  जाता  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिमान  स्थिति  को

 उन  सब  को  जिनकी  इन  नियमों  से  सम्बन्ध  जाता  स्पष्ट  करने  के  um  कार्यालय

 ज्ञापन  जारी  करने  का  विचार  भविष्य  निधि  नियमों  के  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं है  ।

 ate  कर्मचारियों  को  ध्यान  आश्रितों  की  हाई  स्कूल  से  बाद  की  किसी  भी

 इंजीनियरी  अथवा  wea  तकनीकी  azar  विशेषज्ञ  पाठ्यक्रम  की  उच्चतर  शिक्षा  के  व्यय

 को  वहन  करने  के  लिये  सामान्य  भविष्य  निधि  से  पेशगी  रकमें  मंजूर  की  जाती  हैं  जिसमें  शतं

 ag  है  कि  शिक्षा  का  पाठ्यक्रम  तीन  ay  से  कम  अवधि  का  न  हो ।  श्रंशदाता  इन  प्रयोजनों  के

 लिये  हर  छः  महीने  में  एक  बार  पेशगी  ले  सकते  हैं  ।  लेकिन  जो  पाठ्यक्रम  तीन  ay  से  कम  gales

 के  होते  हैं  उनका  aa  पूरा  करने  के  लिए  पेशगी  मंजूरी  नहीं  की  जाती  है  क्योंकि  औसत  सरकारी

 कर्मचारी  के  लिए  यह  संभव  होनी  चाहिये  कि  वह  ऐसी  शिक्षा  के  लिये  भविष्य  निधि

 से  पेशियों  पर  निसार  नहीं  रहते
 हुए

 अपनी  वर्तमान  राय  ate  बचत  में  से  ही  धन  की

 व्यवस्था  कर  सके  ।

 बिड़ला  की  फर्मो  हारा  उत्पादन  और  सीमा  शुल्कों  का  अपर  चन

 4830.  श्री  यज्ञदत्त  जमा  क्या  faa  मंत्री  3  1969  के  अ्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1527  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बिड़ला  फर्मों  में  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  का  ऐसा  कितना  अपवंचन  gar

 है  जो  sag  कर  नहीं  किया  गया  ar;  कौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  कितना  जुर्माना  किया  गया

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 प्रश्न  संख्या  1527  के  उत्तर  में  उल्लिखित  प्रथम  दृष्टया  न्यून  शुल्क  निर्धारण  करने

 में  हुई  भलों  के  कारण  gar था

 इन  सब  मामलों  सम्बन्धित  निर्माता  एककों  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  देय

 रकमों  की  ait  की  गई  ale  इन  माँगों  के  सम्बन्ध  में  विमान  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 रुपयों  मे ं)

 45.04 (1)  शुल्क  की  माँग  की  कुल

 (i)  न्यायालयों  द्वारा  azar
 करती  रिक्त

 विभागीय  जाँच-पड़ताल  किये  जाने  पर

 मान्य  नहीं  किये  जाने  योग्य  पाये  जाने

 से  वापस  ली  गयी  माँगों  की  रकम  33.32
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 0.53 (11)  वसूल  माँगों  की  रकम

 (iv)  विवादग्रस्त  माँगों  की  रकम  11.19

 पहले  ही  निक्षेप  किये  जा  चुके  मामलों  में  लगाये  गये  दण्ड  की  कुल  रकम  1,055

 रुपये है  ।

 सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  1964-1966  की  अवधि  से  सीमाशुल्क  की  प्रतिश्रदायगी  के

 लिए  32  कम्पनियों  द्वारा  दायर  किये  गये  दावों  प्रतिशत  अनुपात  के  आधार  पर  की  जाने

 वाली  जाँच  से  गणना  सम्बधी  भूलों  के  कुछ  ऐसे  मामलों  का  पता  चला  जिनमें  404  रुपये

 की  अधिक  अदायगी  हो  गयी  हैं  तथा  कुछ  प्रत्य  मामलों  में  1627  रुपये  की  aaa  हुई

 है  ।  जहाँ  संभव  हो  सका  इन  भलों  को  ठीक  करने  की  कार्यवाही  की  गई  किन्तु  कोई  दण्ड

 नहीं  लगाया  गया  है  |

 Loans  given  by  Kuwait,  Qatar  and  Bahrein

 831],  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state  ६

 the
 (a)  whether  e  loans  64+Y  en  by  Kuwait,  Qatar  and  Bahrein  to  India  consequent  on

 wren  ्  Lae lac  there introduction  of  Dinar  cu  rrency  in  p  e  of  Indian  currency  ALICIC  *which  ‘are  to  be  repaid

 by  India  in  foreign  exchange  were  given  to  us  in  foreign  cv  cy  rin  Indian  currency;

 (b)  if  the  loans  were  given  in  foreign  currency,  the  manner  in  which  they  were

 utilized  and

 (c)  if  such  loans  were  in  Indian  currency  the  advantages  thereof  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shi  Morarji  Desai)

 (a)  ,  (b)  and  (c)  The  Indian  rupce  was  serving  as  the  tradtional  medium  of  ex-
 and change  in  the  Gulf  States  of  Kuwait,  Bahrcin,  Qatar  other  Trucial  States  for  a  long

 time  and  the  Government  of  India  and  the  Reserve  Bank  of  India  have  been  providing  the

 currency  for  the  circulation.  On  May  1,  1959,  by  the  Reserve  Bank  of  India  (Amendment)
 Act  1959,  special  notes  of  the  Reserve  Bank  of  India  and  the  Government  of  India  were

 issued  to  replace  the  notes  then  circulating  in  these  territories  and,  just  like  the  notes  pre-
 viously  circulating,  they  became  freely  convertible  into  sterling,  on  being  presented  for

 redemption  at  the  Reserve  Pank  of  India.  As  and  when  these  States  introduced  their  own

 currencies  and  withdrew  the  Indian  currency  and  repatriated  them  to  India,  the  value  re-

 presented  by  the  repatriated  currency  became  payable  by  India  to  those  States  in  sterling
 However,  with  a  view  to  reducing  the  strain  On  our  foreign  exchange  resources.  we

 negotiated  with  these  States  for  treating  the  amount  payable  to  them  in  sterling  as  a  loan

 to  be  repaid  by  the  Government  of  India  in  instalments  over  a  period  of  time  The  ar-

 rangement  with  Kuwait  was  made  in  March,  1961,  with  Bahrain  in  June  1965  and  other

 Trucial  States  in  March,  1968

 Production  and  Export  of  wax

 4832,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Willthe  of  Petroleum  and  Chemi-

 cals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  Government  can  earn  huge  profits  by  exporting  wax  prepared  from  crude

 vil  of  Assam  to  the  foreign  countries  and  by  importing  petroleum  coke  for  the  Aluminium

 industry  ;

 (b)  if  so,  whether  any  scheme  regarding  the  production  of  wax  and  its
 export

 has  been

 drawn  up  ड  angi

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  id  Chemicals  and  Mines  and

 Metals  (  Shri  D.  R.  Chavan  )  :

 (a)  (b)  and  (c)  The  scope  for  export  of  wax  in  significant  quantities  is  limited

 in  view  of  the  increasing  demand  for  the  product  in  the  country  and  progressive  use,  in

 foreign  countries,  of  sophisticated  substitutes.  The  possibility  of  earning  huge  profits,  thereby,

 does  not  arise.  The  export  earning  thercfore,  cannot  sustain  import  bill  of  another  pro-
 duct.

 नाव  से  उर्वरकों  का  आपात

 4833.  श्री  क०  प्र०  पिकदेव  :  श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री :

 ह |  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नावें  सरकार  ने  भारत  के  रुपयों  में  भुगतान  के  आघार  पर  उर्वरक  बेचने  की

 पेशकश  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  धौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया

 उप  प्रघान  मंत्रो  और  वित्त  मंत्रो  (AY  मोरारजी  :

 @)  ate  नावें  के  उद्योग-मंत्री  पिछले  महीने  अपनी  भारत  यात्रा  के

 दौरान इस  बात  की  सम्भावना  की  कौर  संकेत  किया  था  ।  नावें  के  अघिकारियों  के  परामशं  से

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 mace  में  बत्तियों  का  गिराया  जाना

 4834.  डा०  सुशीला  नयर  :  श्री  निहाल  सिह  :

 श्री  राम  सिह  अग्रवाल  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 यह  बताने  की  क्रय  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  3  1969  के  टाइम्स  में  प्रकाशित  वह  समाचार

 देखा  है  जिसमें  यह  कहा  गया है  कि  दिल्‍ली  विकाल  प्राधिकरण  ने  शाहदरा  क्षेत्र  में  24  बस्तियों

 को  खाली  किये  जाने  के  नोटिस  दिये  हैं  प्रौढ़  उसका  विचार  इन  बस्तियों  के  मकानों  को  गिराने

 का  क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  इसके  प्रति  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  ये  नोटिस  दिये  जाने  के  क्या  कारण  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रिचा
 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  औंर  नग  य  विकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  ब०  Ao
 :

 जी  att
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 तथा  लेंड  एक्वीजिशन  एक्ट  1894  की  घारा  6  के  प्रतिशत  भूमि  भ्र धि सुचित

 की  गयी  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  द्वारा  1962  में  नियमित  की  गयी  बस्तियों  के  अनुमोदित

 भाग  में  कराने  वाले  रिहायशी  प्लाट  भूमि-भजन  पंचाट  की  oe  से  बाहर  रहेंगे  बशर्ते  कि

 विकास  प्रभार  war  कर  दिया  तथा  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  द्वारा  निर्धारित  शर्तों

 को  पूरा  करते  सामुदायिक  सुविधा  के  लिए  जेसे  स्कू  के  लिये

 जी  तथा  इसी  प्रकार  को  wea  सुविधाघरों  के  लिए  श्रावस्यक  मकानों  को  हरजीत  करना

 होगा  ।

 कोलोन  तेल  शोधक  कारखाने  में  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 4835.  डा०  सुशील  नज़र  :  श्री  ए०  श्रीधरन :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  ख़ान  तथा  ary  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  1969-70  में  कोचीन  तेलशोधक  का  रखाने  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ;

 यदि  हाँ  तो  पहले  के  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  कितना  उत्पादन  बढ़ाने  की  संभावना

 सनौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  तथा

 (  श्री  ato  to  चव्हाण  )  :

 ae  जी  भारत  सरकार  ate  अमरीका  के  फिल्मी  पैट्रोलियम

 कम्पनी  (  विदेशी  सहयोगी )  के  बीच  हुए  करार  के  संशोधनों  के  कोचीन  तेल-शोधक

 कारखाने  की  क्षमता  इस  समय  प्रति  कार्य-दिवस  53,500  वाली  से  प्रति  किये-दिवस  70,000

 बसु  तक  1972  के  मध्य  तक  विस्तृत  की  जायेगी  ।

 भारतीय  अव्यवस्था  का  बिकास

 4836.  शी  बेणोदांकर  फार्मा  :  श्री  दी०  चरण  शर्मा

 श्री  रणजीत  सिह  :  थ्री  हरदयाल  देवगण  :

 क्या  वित्तमन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  याद सच  है  कि  ध्रुव-व्यवस्था  का  विकास  होने  पर  भारत  को  ईंधन  ध्रौर

 उद्योगों  के  लिये  कच्चे  माल  तथा  मशीनों  कौर  कलपुर्जों  की  भ्रमित  आवश्यकता  होगी ;

 क्या  wa  क्षेत्रों  में  आयातित  वस्तुयें  के
 स्थान  पर

 वस्तु भों के

 उत्पादन  मैंगलोर  निर्यात  में  वृद्धि  करके  इस  विकास  को  संतुलित  किया  जा  सकता  शौर

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का

 विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :
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 लााਂ

 शौर  विकास-नीति  का  एक  उद्देश्य  यह  है  कि  विकास  के  सम्बन्ध  में  बढ़ी

 हुई  भ्रावश्यकताएं  औद्योगीकरण  के  व्यापक  कार्यक्रम  द्वारा  घरेलु  उत्पादन  बढ़ा  कर  पूरी  की

 घरेलु  उत्पादन  में  जितनी  वृद्ध  होगी  आयात  की  आवश्यकता  उतनी  ही  कम  हो  जायगी  ।

 यद्यपि  हम!री  नीति  तेजी  से  औद्योगीकरण  करने  श्र  श्रात्मनिभंरता  प्राप्त  करने

 पर  जोर  दिया  जाती  है  तों  भी  कराने  वाले  कुछ  वर्षों  में  aga  करना  आवश्यक  होगा  क्योंकि

 झाड़ियों क  कच्चे  मशीनों  शौर  मशीनों  के  द्वि रिस ों  की  कुल  श्रावस्यकता  देश  के  wear  होने  वाली

 उपलब्धि  से  बढ़  जायगी  ।  इस  आयात  के  लिए  शभ्रदायगी  करने  के  लिये  वास्तव  में  ध्वजिक  मात्रा  में

 निर्यात  करना  शभ्रावश्यक  होगा  ।  हमारा  निर्यात  बढ़ाने  के  उदय  से  समय-समय  पर  सरकार  ने

 बहुत  &  उपाय  किये  जैसे  उपयुक्त  देशों  में  क्षमता  का  विस्तार  उत्पादन-शार्कों

 आयात-शुल्कों  की  वापसी  की  सुविधा  आयातित  कच्चे  माल  की  पति  की  व्यवस्था

 निर्यात  के  लिए  ऋतु-सुविधाएं  देना  ate  निर्यात-शुत्कों  में  कमी  करना  या  उन्हें  समाप्

 कर  देना  antes

 राज्यों  द्वारा  निगम  करों  के  राजस्व  में  हिस्से  की  माँग

 4837.  श्री  हिम्मर्तासहका  :  श्री  सु०  Fo  कापड़िया

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  तथा  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  ने  निगम  करों  के  राजस्व  में  हिस्सा

 माँगा है  ate  संविधान  में  समुचित  संशोधन  किये  जाने  की  माँग  की

 यदि  तो  उन्होंने  goat  इस  माँग  के  समन  में  क्या  तके  दिये  हैं  ;  ate

 (7)  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 भ्र ौर  गुजरात  हाल  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  लिखा  है

 पर  एक  प्रिय  राज्य  ने  हाल  में  यह  सुभाव  दिया  है  कि  राज्यों  की  राय  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 संविधान  में  संशोधन  किये  बिना  उन्हें  निगम-कर  का  कुछ  हिस्सा  दिया  जाय  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  270  (4)  के  साथ  पठित  उसके  अनुच्छेद  270  (2)

 के  apart  संविधान  में  निगम-कर  में  से  राज्यों  को  कुछ  हिस्सा  दिये  जाने  क्रि  व्यवस्था  नहीं

 है  ।  सहायक  भ्रनुदान  के  रूप  में  किसी  अन्य  हिस्से  के  दिये  जाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  क्योंकि

 वित्त  आयोग  समय-समय  पर  श्रायोजना  से  भिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  राज्यों  की  राजस्व-सम्बन्धी

 पावश्यकताभधों  के  बारे  में  विचार  करते हैं  शौर  राज्यों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए

 विभाज्य  केन्द्रीय  करों  ale  शुल्कों  का  जहाँ  आवश्यक  सहायक  अनुदान  दिये

 जाने  की  सिफारिश  करते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  के  मन्त्रियों  ara  आयातित  राइफल

 4838.  श्री  जुगल  क्या  faa  मन्त्री  16
 1968 के  भ्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  4967  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छुपा  कर ेगे  कि
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 क्या  मध्य  प्रदेश  के  मंत्रियों  द्वारा  भ्रायातित  राइफलों  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  सूचना

 एकत्र कर  ली  गई

 यदि  लो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  ate

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  देसाई )

 नहीं  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  सवाल  नहीं  उठता  ॥

 समय  प्रदेश  सरकार  से  प्रभी  तक  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 इन्ही
 पब्लिकेदान्स  और  दुर्गादास  एसोसिएट्स  को  दी  गईं  विदेशी  मुद्रा

 4839.  श्री  जगल  मंडल  :  क्या  faa  मंत्री  16  1968  के  झ्र ता रां  कित  प्रश्न

 स०  4646  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  पाँच  वर्षों  में  विदेशी  जन  सम्पकं  समाचार  अ्रमिकरणों  के  सहयोग

 से  दुर्गादास  लिमिटेड  तथा  दुर्गादास  एसोशिएट्स  wk  इन्ही  पब्लिकेशन्स  जेसी

 फर्मों  वारा  झजिंत  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  में  बारे  अपेक्षित
 जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई

 है  ४

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  ध्रौर

 क्या  इन  फर्मों  को  विदेश  यात्रा  तथा  व्यापार  के  लिये  कुछ  विदेशी  मुद्रा  दी  भई

 are  यदि  तो  कितनी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  दे
 :

 (%)  श्र  माँगी  गयी  सूचना  इकट्ठी  की  गयी  थी  कौर  उसे  सदन  की  मेज

 पर  रखे  जाने  के  लिये  संसद  कायें  विभाग  को  22/2/69  को  दिया  गया  था  ।  लेकिन  उस

 विभाग  द्वारा  सुचना  wat  तक  सदन  की  मेज  पर  नहीं  रखी  गयी  इसलिए  संलग्न

 पत्र  में  सूचना  फिर  से  दी  गयी  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संध्या  एल०  टी  ०  564/69]

 स्व-प्रिय  कोआपरेटिव  हाउस  जिला  सोसायटी

 4840.  श्री  जुगल  मंडल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  16  1968  के  प्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  4562  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वप्रिय  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  दिल्ली  के  बारे  में  इस

 बीच  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  गई  है  ;

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  धौर

 यदि  नहीं  ,  तो  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  ब०  स०  :
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 ,  तथा  जी  हाँ  ।  wae  सुचना  अनुलग्नक  में  दी  गयी है  ।

 में  रखा
 गया  ।  देखिये  संख्या  एल+  टी०  565/69]

 Power  Rates  in  Ladakh

 4841.  +Shri  Kushok  Bakula:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  electric  charges  in  Jammu  and  Srinagar  are  15--20  paise

 per  unit  whereas  it  is  70  paise  per  unit  in  Ladakh  ;

 and (b)  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  bring  these  rates  at  par  with  Jammu  and  Srinagar
 in  view  of  widespread  poverty  and  economic  backwardness  in  Ladakh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad  )  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  Jammu  and  Srinagar  areas  are  being  supplied  with  hydro  power
 while  the  Ladakh  area  is  being  supplied  with  power  from  small  diesel  generating  sets.  The
 cost  of  generation  from  diesel  sets  is  high  because  of  the  high  cost  of  fuel  which  has  to  be

 transported  to  a  high  altitude.  The  Government  of  Jammu  and  Kashmiris  already  subsidis-

 ing  the  power  rates  in  Ladhakh  to  a  considerable  extent  as  the  present  cost  of  generation
 is  about  Rs.1.50  per  KWh,

 सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  अधिगृहित  भूमि

 4842.
 श्री  प्र०

 र०  ठाकुर  :  कया  वित्त  मंत्री  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  अधिगृहित  भूमि

 के  बारे में  14  1967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  42406 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जानकारी  इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई  है  श्योर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  पूरी  सूचना  कब  उपलब्ध  की  जायगी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित  मंत्री  मोरारजी  :

 ate  जी  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  जिसमें

 माँगा  गया  ब्यौरा  दिया  है  ।  में  रखा  गया ।  संख्या  एल०  टी०

 566/69]

 (7)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 चिकित्सा  स्नातक

 4843.  श्री  प्र०  रं०  ठाकुर  :  कया  परिवार  आवास  एवं  नार

 विकास  स्त्री  5  1968  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  2783  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चिकित्सा  स्नातकों  के  बारे  में
 शेष  जानकारी  श्री  एकत्रित कर  ली  गई  हैड

 हाँ  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  तो  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  ,  परिवार  आवास  एवं  नगरीय  विकास  मन्त्री

 Fo  के०

 (@)  ate  जिन  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  दोष  जानकारी

 प्राप्त  हुई  उसे  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया है  ।  wer  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के  प्रशासनों से  यथाशीघ्र  सूचना  भेज  देने  के  लिए  कह  दिया  गया  है  ।  सुचना  के  मिल  जाने पर

 उसे  सभा-पाल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  567/69]

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  संचारी  रोगों  का  नियंत्रण

 करने  के  सम्बन्ध में  कार्यक्रम

 4844.  श्री  प्र०  न०  सोलंकी  :  श्री  देवन

 श्री  किकर  सिंहः  श्री  द०  पर तार

 श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :

 कया  परिवार  आवास  एवं  नगर-विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  संचारी  रोगों  का  नियन्त्रण

 करने  के  सम्बन्ध  के  कार्यक्रम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  हैं  ;

 कितना  घन  व्यय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के
 लिये  qatar  कुल

 राज्यों
 को

 इमारत  बनाने  की  लागत  कर्मचारियों  site

 श्रौषघियों  तथा  प्रयोग  किये  जाने  वाले  धन्य  सामान  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  किस  प्रकार

 सहायता  देगी  ?

 परिवार  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्री

 के०  के ०

 संचारी  रोग  नियंत्रण  सम्बन्धी  सभी  कार्यक्रमों  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 केन्द्र  पुरस्कृत  बना  दिए  गए  हैं
 ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  संचारी  रोग  कार्यक्रमों
 के

 लिये  125.29  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  कुल  व्यवस्था  का  व्यै-चार  eater  mit

 भ्रस्तिम  रुप  से  तय  नहीं  हो  पाया  है  ।

 (1)  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  व्यवस्था  राज्य  प्लान  स्कीमों  में  की  गई  है  ।

 (li)  निर्घारित  स्वरूप  के  अनुसार  नियुक्त  किए  गए  स्टाफ  के  वेतनों  के  लिए

 शत-प्रतिशत  सहायता  देने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 (ili)  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिये  भ्रपेक्षित  उपकरण  ale  औषधियाँ  या  तो

 केन्द्रीय  सरकार  देगी  अथवा
 उन

 पर  हुए  खच  को  वहन  करेगी
 |

 93



 Written  Answers  March  31,  1969

 EE

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बाढ  सहायता  कार्यों  के  लिपे  दी  जाने

 बाली  सहायता  स्थगित  करना

 4845.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  बाढ़  सहायता  कार्यों  के  लिये  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  को  कोई  सहायता  देना  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  लिये  राज्य  सरकार  को

 कोई  सहायता  देने  का  निश्चित  वचन  दिया  फिर

 यदि  तो  सहायता  बन्द  कर  दिये  जाने  के  परिणामस्वरूप  किन-किन

 परियोजनाश्रों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ध्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-अधीन  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  सोराबजी

 (#)  नहीं  ।

 हाँ  ॥

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ॥

 परिचित  बंगाल  में  बाढ़ों  की  रोकथाम  के  लिये  अपेक्षित

 राशि  के  अनुमान  के  fea  विशेषज्ञों  का  दल

 4846.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  सिचाई  तथा  fea  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनाकारों  के  लिये

 अपेक्षित  राशि  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  विशेषज्ञों  का  दल  भेजने

 के  लिये  stat  की

 यदि  तो  नया  इस  श्रतुरोध  पर  विचार  किया  गया  है  ;  कौर

 यह  दल  कब  तक  भेज  दिये  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 सिखाएं  तथा  वसीयत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :

 से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  प्रार्थना  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  a
 ~

 पुनर्वास  धौर  पुनः  स्थापन  उपायों  के  लिए  उनकी  घन  सम्बन्धी  श्रावश्यकताशओं  का

 अनुमान  लगाने  के  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  के  कुछ  दलों  ने  राज्य  का

 दौरा  किया  है  ।  पहला  दौरा  1968  में  किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य  राज्य  के  दक्षिणी

 भागों  में  इन  उपायों  की  श्रावव्यकताभों  का  अनुमान  लगाना  था
 ।  अधिकारियों  के  दूसरे  दल

 ने  उत्तरी  बंगाल  के  क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताशध्ों  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  1968  में

 राज्य  का  दौर  किया  था ।  तीसरे  दल  1969-70  के  दौरान  उत्तरी  बंगाल  के  क्षेत्रों की

 झावश्यकताओ्ों  की  जांच  करने  के  लिए  पिछले  हफ्ते  राज्य  का  दौरा  किया  था  ॥

 बाढ़  द्वारा  होने  वाली  क्षति  को  न्यूनतम  करने
 के  लिए  उपाय  awa  के  उद्देश्य  से

 एक  उच्चस्तरीय  तकनीकी  समिति  पहले  से  ही  उत्तरी  बंगाल  की  बाढ़  सम्बन्धी  सदस्यों  का
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 ~

 प्रयत्न  कर  रही  इस  समिति  के  were  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ग्रा योग  के  अध्यक्ष  हैं

 ae  इसके  सदस्य  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  राज्य  के  अन्य  क्षेत्रों  में  बाढ़

 नियंत्रण  सम्बन्धी  कार्यो  की  आयोजना  के  जब  भी  आवश्यकता  पड़ती  केन्द्रीय  जल

 तथा  विद्युत  श्नायोग  तकनीकी  सहायता  भी  दे  रहा  है  ।  राज्य  सरकार  किसी  तकनीकी

 विशेषज्ञ के  लिए  कोई  sitar  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 |

 कोयना  afer

 4847.  श्री  देवकीनन्दन  पा ठो दिया  :  सिचाई  तथा  वसीयत  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  के  सहयोग  से  कोयना  बाँध  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यह  योजना  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :

 ate  यूनेस्को  के  मेल-जोल  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  गई

 विशेषज्ञ  स्मिति  की  सिफारिशों  कोयना  बांध  की  मरम्मत  कौर  उसे  पक्का  करने  के

 लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए/उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 1.  कोयना  बांध  की  मरम्मत  और  उसे  पक्का  करने  के  लिए  उठायें

 जा  चुके  तत्कालिक  उपाय :

 (1)  इटारसी  बिराजे  ate  पोल्येस्टर  पदार्थों  से  बाँध  में  दरारों  की

 भराई  ।

 (2)  बाँध  के  मुख्य  भाग  में  द्रव-स्थिति  छात्रों  को  दूर  करने  के  लिए

 निकासी  सुराखों  का  छेदना  ।

 (3)  बी०  कार  सी०  के  ब्रिक  जाल  से  पु नवं लित  गुनाइटिंग  की  एक  तह

 द्वारा  प्रति प्रवाह  पार्श्व  की  परत  दरारों  को  बन्द  करना  ।

 (4)  पुवंबलित  केबलों  द्वारा  सात  उच्च  एकाश्मों  को  मजबूत  करना  |

 2.  कोयना  बाँध  को  पक्का  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  स्थायी  उपाय  :

 कोयना  बाँध  को  स्थायी  रूप  से  पक्का  करने  के  लिए  स्कीम  में  4

 करोड़  रुपये  की  धझ्रनुमानित  लागत  पर  बाँध  की  भ्रनुप्रवाह  वाली  परत  पर

 लगभग  90  से  100  लाख  घन  फुट  अतिरिक्त  कंक्रीट  बिछाना  परिकल्पित  है  ॥

 एकाश्मों  की  स्थिति  और  ऊँचाई  के  अनुसार  कंक्रीट  की  मोटाई  लगभग  22

 फुट  से  72  फुट  के  बीच  भिन्न-भिन्न  है  ।  नींव  से  ऊपर  कुछ  स्तर
 तक

 धार  एल  1970  भ्रमणा  2000)  एकाश्म की  पूरी  चौड़ाई  में  बेकिंग  कंक्रीट

 बिछाई  जाएगी  ।  इस  स्तर  के  के  भार  एल  2145  तक  अर्थात  बाँध
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 के  शिवर  से  35  ge  नीचे  तक  लगभग  25  ge  औसत  चौड़ाई  के  कंक्रीट

 पुश्तों  की  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  है  ।  पुरानी  ale  नई  कंक्रीट  के  बीच  के  स्थान

 को  इसਂ  प्रकार  संशोधित  किया  जायेगा  जिससे  मोटे  किए  भाग  की  एकाश्मीय

 क्रिया  सुनिश्चित  हों  जाएगी  ।  पू्वंबलित  केबलों  के  माध्यम  से  के  are  एल

 2060  से  ऊपर  कंक्रीट  पुश्तों  का  भाग  भी  वर्तमान  बाँध  से  जोड़  दिया

 जाएगा  ॥

 3.  स्कीम  क्रियान्वित  के  लिए  शुरू  कर  गई  है  शौर  1971  तक  इसका

 पुरा  होना  अनुसूचित  है  ।

 दिल्‍ली  में  कारखानों  का  वर्गीकरण

 4848.  श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :  श्री  तुकाराम  गेंविंट

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  2

 1968  के  ध्रतारांकित  प्रश्न  सख्या  2791  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मं  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कारखानों  का  वर्गीकरण  करने  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्रित

 कर  ली  गई  है  ;

 यदि  वो  उन  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  खतरनाक  तथा  घृणास्पद

 सभा  गया  है  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उत्पन्न  न  करने  वाले  तथा  खतरे  से

 रहित  ane  गया  ;

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  की  य  नीति  है  कि  इन  वर्गीकृत  सब

 खानों  को  पुरानी  दिल्‍ली  से  स्थानान्तरित  किया  जाय े;
 कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन्हें  कब  तक  स्थानान्तरित  किये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  आवास  और  नगरीय  विकास  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  ब०  स७  :

 जी  हाँ  ।  नगर  में  कार्य  करने  फैक्ट्रियों  का
 खतरनाक  तथा  घृणास्पद

 at  खतरे  से  रहित  तथा  घृणा  उत्पन्न  न  करने  वाले  के  रूप
 में

 उद्योग

 दिल्‍ली  प्रशासन  की  कतिपय  सिफारिशों  के  dat  में  जिन  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के

 द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  उप-राज्यपाल  द्वारा  नियुक्त  समिति  के  द्वारा  किया

 गया है  ।

 ख़तरनाक  तथा  घृणास्पद  समझे  जाने  उद्योगों  की  सूची  संलग्न  है  ॥

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टी०  568/69]  धर्न्य  सभी  उद्योगों  कों  ख़तरे

 से  रवि  तथा  घृणा
 उत्पन्न

 न  करने  वाला
 समझा  जाता है हि  च्  हे
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 ePrCOoE  ty

 Gy)  क्योंकि  दिल्ली  के  मास्टर  प्लान  के  अनुसार  ऐसे  उद्योग  भूमि  के  उपयोग  के

 ager  नद्दी  प्रभाव  इन्हें  प्लान  में  निर्धारित  औद्योगिक  क्षे  में  धीरे-धीरे  चरणों  में

 जाना  होगा  ॥

 विभिन्न  उद्योगों  के  लिए  विलम्ब काल  की  झ्र वधि  भिन्न  है  तथा  दिल्‍ली  के

 मास्टर  प्लान  में  उसी  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 मेडिकल  कालेजों  म  स्थान

 A849.  श्री  कार  लाल  बरवा  थ्री  तू  तक  सोलंकी

 coe ry  co  रो it  feat  fag

 श्री  faq  सेन

 क्या  निर्माण  अब्बास  गर  नार  जिनका  मंत्री  यर

 बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  विभिन्न  मेडिकल  कालेजों  में  राज्यवार  तथा  कालेज वार  कितने  स्थान

 उपलब्ध  हैं

 1968  में  कितने  छात्रों  ने  प्रवेश के  लिये  श्रावेदन  दिये  थे  तथा  कितने  छात्रों

 को  प्रवेश  नहीं  दिया  गया  कौर

 श्रागामी  वर्ष  में  प्रवेश  पाने  के  इच्छुक  छात्रों  को  अधिक  संख्या  में  प्रवेश  देने

 के  लिये  कितने  भ्र ति रिक्त  स्थानों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 आवास  और  नगरीय  विकास  मन्त्री

 क  विवरण  संलग्न है  ।

 में  रखा  गया  ।  दिया  संख्या  एल०  टी०  569/69]

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  10  नये  मेडिकल  कालेज  ate  1500  सीटों  की

 ध्र्तिरिक्त  व्यवस्था  करने  का  विचार  1969  में  सीटों  की  संख्या  बनाये  जाने  के  विषय

 में  कभी  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  इसकी  सख्या  सीमावर्ती  होगी

 असर  को  केन्द्रीय  सहायता

 4850.  श्री  स०  Ho  अगड़ी :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 ,  दुसरी  तथा  तीसरी  योजनाकारों  में  मसूर  सरकार  के  विभिन्न  शीर्षों  के  श्रन्तगंत

 भ्रमण-अलग  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  निर्धारित  की  गई  तथा  कितनी  सहायता  का  उपयोग

 किया  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  (ai  मोरारजी  :

 सूचना  इकट्ठी  की  जा
 रही  है

 कौर  इसे  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायगा  ॥

 मध्य  में  प्रयोग  के  रूप  में  ग्रामीण  विद्युत  सहकारी  समिति

 4851,  श्री  भारत  fag  चौहान  बया  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wey  कि
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 क्या  मध्य  प्रदेश  में  प्रयोग  के  रूप  में  कोई  ग्रामीण  विद्युत्‌  सहकारी  समिति

 स्थापित  की  कौर

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  अंक  fart  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :

 ait  ध्राँघ्र  प्रदेश  ्र  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों

 में  स्यापनार्थ  प्रस्तावित  पाँच  पाइलट  ग्राम  बिजली  सहकारितापम्रों  की  कार्य-प्रशाल  का  अनुभव

 प्राप्  कर  लेने  के  पश्चात्‌  ही  मध्य  प्रदेश  में  ग्राम  बिजली  सहकारिताएँ  को  स्थापित  करने

 के  wet  पर  विचार  विया  जाएगा  ॥

 Loans  Taken  by  Bihar  Government

 4852  .  Shri  Gunanand  Thakur  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  loan  taken  by  the  Bihar  Government  from  the  Central  Government
 during  the  last  three  years,  year  wise  ;

 (b)  the  amount  received  by  the  Central  Government  as  interest  thereon  and  the  amount

 of  interest  due  from  the  State  Government  ;

 (c)  the  total  amount  of  interest  to  be  paid  by  the  State  Government  against  the  loan

 and  that  received  by  the  Central  Government  so  far  e

 (d)whether  the  Central  Government  propose  to  write  off  the  interest  on  that  part of  their

 loan  which  the  State  Government  advanced  to  the  farmers  as  loan  for  the  purpose  of  re-

 clamation  of land,  txccavi  and  for  meeting  the  natural  calamity,  keeping  in  view  the  financial
 crisis  in  Bihar  ;  and

 (८)  if  so,  the  dztails  thereofand  whether  the  State  Government  have  made  a  demand
 to  this  effect  from  the  Central  Government  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  Loans  aggregating  Rs.  302.85  crores  were  advanced  to  the  Government  of  Bihar

 by  the  Central  Government  during  the  last  three  years  ;  Rs.65.84  crores  in  1965-66;  Rs.88.28
 crores  in  1966-67  and  Rs.148.73  ८27  2५  in  1967-68.

 The  total  amount  of (b)  and  (2)  interest  paid  (  as  also  payable)  by  the
 Government  of  Bihar  on  Central  Icaus,  whether  advanced  during  the  relevant  years  or  earlier
 was  Rs.17.63  crores  in  1965-66,  Rs.17.28  crores  in  1966-67  and  Rs.  20  crores  in  1967-68.  Separate
 figures  in  respect  of  loans  advanced  during  1965-68  are  not  readily  available.

 (0)  No,  Sir.

 the  Government  of  Bihar  in {e)  Does  not  arise.  No  request  has  been  received  from

 this  regard.

 खाय  पदार्थों  में  मिलावट  के  मामले

 4853.  श्री  अर्जुन  fag  wer  क्य  परिवार
 आवास  और

 नार  विकास  मंत्री  11  1968  के  तारांकित  seq  संख्या  29  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  मामलों  के  बारे  में  इस  च  जानकारी  एकत्र

 कह  ली  गई
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 यदि  तो  कितने  मामलों
 में  एक

 साल  से  कम  अवधि  की  दावा  दी
 गई  है

 पौर  कितने  मामलों  में  इससे  sire  समय  के  लिए  सजा  दी  गई

 किन-किन  राज्यों  में  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  मिलावट  नहीं  की  कौर

 मुख्यतया  किन-किन  खाद्य  पदार्थों  में  श्रंघिकतर  मिलावट  की
 जती है

 ?

 परिवार  नि  ओर  नगर  विकास  मन्त्री

 के०  Fo  :

 कौर  पूरी  सूचना  सभी  राज्य  सरकारों/संघ॑  राज्य  क्षेत्रों

 से  edt  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  ag  उपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 विदेशी  ऋण

 .  4854.  श्री  लोबो  प्रभु  क्या  बित  मंत्री  10  ara,  1969  के  थ्रात्तारांकित  set

 संख्या  2359  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अवमूल्यन  से  ga  की  त्रों  विनिमय  वर्तमान  दरों  के  ह्विटनी  सें  वर्तमान

 विदेशी  ऋण  के  भुगतान  के  लिए  कितने  रुपयों  की  श्रावव्यकता

 भ्रबमूल्यन  से  पूर्वे  की  ait  विनिमय  की  विमान  दरों  के  हिसाब  से  चालु

 ag  में  निर्यात  से  कितनी  श्राय  हुई

 भ्रवमूत्यन  से  ge  की  झोर  विनिमय  की  विंमान  दरों  के  हिसाब  से  चालू  वर्ष

 में  कितने  रुपयों  का  आयात  किया  गया  ;

 क्या  ag  सच  है  कि  देनदारी  पर  भारत  को  अधिक  राशि  देनी  पड़ी  है  met

 क्  मि धाय  कम  हुई  धौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  aa  भी  यही  मत  है  कि  कोई  ऐसा  गम्भीर

 असन्तुलन  नहीं  जिससे  पुन्मुल्यन  करना  उचित  हो  ?

 उप-प्रदान  मन्त्री  और  faa  weal  मोरारजी  :

 31  1969  विदेशी  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  कुल

 बकाया  चालू  विनिमय  दर  के
 9868  करोड़  रुपया  थी  ।  श्रवमूल्यत  से

 पहले  की  विनिमय  दर  के  agar  यह  देनदारी  4074  करोड़  रुपया  होती  ।  चालू  विनिमय

 दर  के  इसमें  से  4343  करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  में  चुकाये  जाने  वाले  तथा

 निर्यात  करके  चुकाये  जाने  वाले  ऋणों  के  रूप  में
 है  जो  अवमूल्यन  से  gd  को  विनिमय  दर

 के  भिनसार  2758  करोड़  रुपया  होती  ।  बाकी  रुपये  में  चुकाये  जाने  वाले  ऋणों  के

 रूप में  थी  ॥

 att  1968
 से

 जनवरी  19'
 9

 तक  की  ग्र वधि में
 में  निर्यात से  हुई  ma,  जिसके

 बारे  में  ates  att  उपलब्ध  1135  करोड़  रुपया  थी  ।  श्रवमूत्यन  से  पहले  की  विनिमय  दर

 के  अनुसार  यहँ  wa  721  करोड़  रुपया  होती  ।
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 इसी  उसी  अवधि  में  orate  की  गयी  वस्तुथ्नों  का  प्रवमुल्यन  के

 बाद  की  विनिमय  दर  के  अनुसार  1519  करोड़  रुपया  था  ।  अवमूल्यन  से  पहले  की  विनिमय  दर

 के  ध्रुमिर  यह  मुल्य  964  करोड़  रुपया  होता ॥

 ste  (=)  देनदारी  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  केवल  रुपये  के  रूप  में  यद्यपि

 agra  की  जाने  ब!ली  वस्तु ग्र ों  के  लिए  भारत  को  रुपयों  के  रूप  भ्रमित  रकमें  देनी  पड़ती

 फिर  भी  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  विदेशी  ऋणों से
 प्राप्त  होने  रकमों  कौर  निर्यात  से

 होने  वाली  राय  अवमूल्यन  के  रुपये  के  रूप  में  57'5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 फिर  भी  विदेशी  देनदारियों  शौर  विदेशों  के  साथ  किये  जाने  बाले  लेन-देन  विदेशी  मुद्रा

 में  दिखाये  जाते हैं  शौर  रुपये  की  विनिमय  दर  में  परिवहन  होने  से  उनमें  कोई  परिवर्तन

 नहीं  होता  ।  देश  की  aerate  स्थिति  को  ges  करने  से  ब्याज  सहित  विदेशी  ऋण

 चुकाने  की  क्षमता  बढ़ती  है  at  शोधन-शेष  की  स्थिति  तभी  ges  की  जा  सकती  है  जब

 निर्यात  से  छने  वाली  ara  बढ़ायी  जाय  ate  रायात  की  जाने  बाली  वस्तुप्नों  जेवी  वस्तुएँ

 भ्रघिक्रतर  देश  में  ही  बनायी  जायें  ।  इस  प्रकार  शोधन-शेष  की  स्थिति  को  ges  बनाने  की

 आवश्यकता  की  दृष्टि  से  रुपये  का  पुनर्मूल्यांकन  आवश्यक  नहीं  हैं  ।

 पेनिसिलीन  के  सत्य

 4855.  श्री  लोबो  प्रभ :  व्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और

 art
 तथा  बात  मन्त्री  10

 1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  23604  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 देश  में  पेनिसिलीन  का  क्या  मुल्य

 साम्यवादी  देशों  को  छोड़  कर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  श्रोक्सीटेटरासाइव्लिन  का

 मूल्य  क्या
 है  ;

 क्या  भारत  आयात  के  लिए  अघिक  मुल्य  दे  रहा  है  att  निर्यात  के  लिये  कम

 मुल्य  ले  रहा  है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  दा०  रा०  चव्हाण )

 (1) )  पेनिसिलीन  पैसा  प्रति  मेगा  युनिट (

 (2)  पेनिसिलीन  gar  प्रति  मेगा  युनिट

 भ्न्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  आयात  अधिकांश  तौर  पर

 रुपयों  में  भुगतान  करने  वाले  देशों  से  किया  गया  19.67  में  स्विट्जरलैण्ड  से

 maa  भ्राता  बीमा-भाड़ा  लागत  प्रति  किलोग्राम  के  मुल्य  की  दर

 से  fear  गया  था  |

 एकाकी  मामले  पर  अ्राधघा  सामान्य  करणा  न्यायसंगत  हो  सकता  है  जहाँ  तक
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 युगोस्लाविया  से  इस  बिशेष  व्यापार  का  सम्बन्ध  भारतीय  पार्टी  ने  इस  लेन-देन

 को  पुर्णतया  लाभदायक  पाया  ॥

 (=)  sat  नहीं  उठता  |

 बिहार  में  प्रतिकृति  बिजली  की  उपलब्धता

 4856.  श्री  बाल्मीकिਂ  चौधरी  :  श्री  भोगेन्द्र  yer  :

 क्या  सिचाई  तथा  fea  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 af  1968-69  में  बिहार  में  प्रतिव्यक्ति  कितनी  बिजली  उपलब्ध  थी  कौर  भ्रमित

 भारतीय  आँकड़ों  की  तुलना  में  यह  कितनी  कम  या  अधिक  कौर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  में  कितनी  भ्र ति रिक्त  बिजली  उपलब्ध  किये

 जाने  की  सम्भावना  है  धौर  प्रतिव्यक्ति  बिजली  उपलब्धता  के  मामले  में  बिहार  शेष

 भारत  के  स्तर  पर  किस  सीमा  में  श्री  जायेगा ?

 सिचाई  तथा  विद्युत्  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धरवर  :

 (=)  लगभग  77  यूनिट  की  तख़ील  प्रतिव्यक्ति  खपत  के  मुकाबले  1968-69

 के  दौरान  बिहार  में  बिजली  की  प्रतिव्यक्ति  खपत  63  युनिट  होने  की  सम्भावना  है  ।

 (@)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  stadt  ated  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 बिहार  में  बाँध  और  सिचाई  तथा  fara  परियोजनाएं

 4557.  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  सिखाएं  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  में  बनाये  जाने  वाले  मुख्य  बांधों  कौर

 सिचाई  तथा  विद्युत  परियोजनाश्रों  के  माम  क्या हैं  धौर  उनका  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  के  लिये  कितने  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  कौर

 इनका  निर्माण  कब  तक  पूर्ण हो  जायेगा  ?

 सिचाई  और  fara  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  eat  :

 चोथी  योजना  को  कभी  afar  रूप  दिया  जाना है
 ।

 ate  इस  समय  इसका  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 तट-दूर  ड्रिलिंग

 4858.  श्री  रामावतार  फार्मा  :  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दोनों  गहरे  तथा  उथले  समुद्र  में  तट-दुर  ड्रिलिंग  के  बारे  में  aq

 तक  कितनी  प्रगति  हुई

 पेट्रोलियम  तता  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा  ०  रा०

 भ्र लिया बेट  के  पास  उथले  समुद्र  में  व्यसन  के  एक  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  किया

 गया  है  ।  एक  स्थिर  प्लेटफार्म  के  निर्माण  के  जो  व्यघन  कार्यों  को  करने  के  लिए  आवश्यक

 भ्रपेक्षित  एक  चल-क्रेन  को  प्राप्त  करने  में  यत्न  किये  जा  रहे
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 गहरे  समुद्र
 में  aT  के  Ht व्यसन  ort  से रे  में  प्राप्त  हुये  विभिन्‍न  सहयोगी  प्रस्ताव  तथा  इसके  लिये

 किस  प्रकार  के  चल-व्यसन  उपकरणों  की  जरूरत  सरकार  इन  मामलों  पर  विचार  कर

 रही
 है  ।

 तट-दूर  डीलिंग  में  बाधाएं

 4859,  at  रामावतार  फार्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  आर  खान  तथा  घातु  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  उथले  समुद्र  में  प्लेटफार्म  के  डिजाइन  में  सहायता  न  मिलने

 के  कारण  तथा  गहरे  समुद्र  के  लिये
 चलते-फिरते  उपयुक्त  प्लेटफार्मो  के  अभाव  के  कारण

 तट-दुर  ड्रिलिंग के  कार्यक्रम  में  बाधा  पड़ी  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घातु  मन्त्रालय  मं  राज्य  मन्त्री
 दा०रा०  :

 कौर  उथले  जल  में  तट-दूर  व्यसन में
 प्लेटफार्म

 के
 रूपांकन

 में  सहायता  के  प्रभाव  के  कारण  नहीं  थ्  है  ।

 तेल  श्र  प्राकृतिक  गेस  mas  पास  गहरे  समुद्र में  व्यघन  के  लिये  अपेक्षित  चल

 व्यसन  प्लेटफार्म  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  सहायता  के  लिये  प्राप्त  विभिन्‍न  प्रस्तावों  की  सरकार

 जाँच  कर  रही  है  ।

 देश  में  कुपोषण

 4860,  श्री  अधीन  :  क्या  परिवार  आवास  और  नगर

 विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  पब्लिक  गोपी  नियम  जनमत  द्वारा

 किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  देश  की  46.60  करोड़  जनसंख्या  में  से  लगभग  32.60

 करोड़  व्यक्ति  स्थायी  रूप  से  कुपोषण  के  शिकार  हैं  ;

 यदि  तो  यह  जानकारी  सरकार  की  जानकारी  से  कहाँ  तक  मेल  खाती  है  ;

 सामान्य  रूप  से  विश्व  भर  में  कुपोषण  की  तुलना  में  भारत
 में  कुपोषण  की

 क्या  प्रतिशतता  है  ;  पोर

 भारत  में  जो  व्यक्ति  कुपोषण  के  शिकार हैं
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उनकी

 संख्या  में  कितनी  कमी  हो  जायेगी  ?

 परिवार  झा दास  और
 नगर-विकास  मन्त्री  के०  के०

 जी  भारती  जनमत  संस्थान  ने  देश  में कुपोषण  के  प्रकोप  को  जानने  के

 लिये  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  है
 ।  इसने  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  आँकड़ों  का  विश्लेषण

 मात्र  किया  है  धौर  देश  में  दैनिक  gare  सम्बन्धी  इनटेक  के  आधार  पर  विभिन्‍न  श्राधिके
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 ee  एए

 वर्गों  में  श्रीमान  सम्बन्धी  पूर्णता  की  व्यापकता  का  एक  संकेत  दे  दिया  है  ।  OF  24  रु०  प्रति

 माह  प्रति  व्यक्ति  खां  वाले  at  के  सभी  श्रायुवर्गों  के  लोगों  को  भोजन  में  भ्रपेक्षित

 विटामिन  ए  धौर  लोहा  प्राप्त  नहीं  इस  ध्रध्ययन  से  यह  भी  संकेत  मिलता  है  कि  इस

 हय्य-वर्ग  के  70.3  प्रतिशत  लोगों  को  1970-71  तक  भी  भोजन  में  पुरी  aa  नहीं

 मिल  करायेगी  ।

 कुपोषण  के  प्रकोप के  बारे  में  कोई  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गयां

 देश  के
 विभिन्‍न

 भागों  के  इक्के-दुबके  सर्वेक्षण  हुए  जिनसे  पता  चलता  है  कि  देश  में

 पोषण  सम्बन्धी  भ्रपुणंता  व्यापक  रूप  से  व्याप्त  है  ।  उदाहरणार्थ  गर्भवती  शौर

 पिलाती  माताओं  में  पोषण  सम्बन्धी  रक्त  गिराता  झाम  तौर  पर  है  alt  यह  बात  इस  वर्ग  के

 कम से  कम  50  प्रतिशत  व्यक्तियों  के  साथ  भारत  के  दक्षिणी  ate  पूर्वी  भागों में  स्कूल

 जाने  की  वायु  से  छोटी  शरायु  वाले  10  प्रतिशत  बालक  प्रोटीन  ant  कुपोषण  के  शिकार

 हैं ।

 कुपोषण  का  प्रभाव  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  भिन्न-भिन्न  मात्रा  में  है  ।  विश्व

 के  विभिन्न  भागों  में  कुपोषण  के  प्रभाव  सम्बन्धी  शभ्रॉकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  देश  के  उन

 अघिकांश  भागों  में  जहाँ  कुपोषण  श्राम  तौर  पर  पाया  जाता  विस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किये

 गये  हैं  ।

 चूंकि  पोषण  कार्यक्रमों  की  पर्याप्त  परिणति  पर  समय  लगता  है  चौथी

 योजना  wale  के  war  तक  कुपोषण  की  व्यापकता  कितनी  घट  जायेगी  यह  बतलाना  सम्भव

 नहीं  है ।

 रांची  के  निकट  सुवर्णरेखा  नदी  पर  aia

 4861.  श्री  स०  क्रू  क्या  तिहाई  तथा  fee  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सुवर्णरेखा  नदी  में  उसके  प्रति  भाग  में  दोहरा  ata  बनाने  की  योजना  को

 भ्रान्ति  रूप  दिया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्र  इसको  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 की  संभावना  है  ;

 प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  कौर  क्या  इसਂ  योजना  में  कोई  बाँघ  या

 जलाशय  शामिल  करने का  विचार  है  ;

 व्या  राँची  के  निकट  सुवर्णरेखा  नदी  पर  एक  बाँध  बनाया  रहा  है  जिससे

 बिजली  भी  तैयार  की  जायेगी  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  atte  क्या है  ?

 सिचाई  और  fare  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद :

 att  पश्चिम  बंगाल  ध्रौर  उड़ीसा  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सुवा  रेखा

 के  साथ  तटबंधों  के  लिए  स्कीमें  तयार  करें  ।  ये  स्कीमें  कभी  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  नहीं हुई  हैं  ।
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 तटबंधों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  श्रनुसंघान  काय  हो  रहा  है  ।  बाढ़  नियन्त्रण  के

 लिए  किसी  दराज  अथवा  डिटेक्शन  जलाशय  का  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 त

 बिहार  में  सुवर्णरेखा  परियोजना  को  बनाने  का  उपाय  यह  है  कि  इससे  cat  को

 75  क्यूसेक  पानी सप्लाई  किया  जा  सके  शरीर  इससे  पन-बिजली  पैदा  की  जा  सके  जिस  रूप  में

 यह  परियों  जना  स्वीकार  की  गई  है  उसमें  राँची  से  लगभग  19  मील  दूर  गेटलसुद  पर  सुवर्णरेखा

 के  ऊपर  116  फुट  ऊँचा  एक  defer  बाँध  बनाया  जाना  है  ।  अनुमान  है  कि  इसमें  संचित  जल

 से  350  क्यूसेक  का  विश्वसनीय  निस्सार  उपलब्ध  होगा  जिसमें  से  राँची  को  पानी  की  सप्लाई

 करने  के  लिए  75  क्यूसेक  पृथक  रखा
 गया  है  wie  दोष  25  क्यूसेक  को  बिजली  उत्पन्न  करने  के

 काय  में  ल।या  जाएगा  ।  अनुमान है  कि  परियोजना  की  100%  भार  अनुपात पर  17  मेगावाट

 वास्तविक  बिजली  शक्यता  होगी  ।  दो  बिजली  केंद्रों  को  इस  तरह  बनाया  गया  है  कि  उन्हें  निम्न

 भा  भ्रनुपातों  पर  चलाया  जा  सके  ताकि  पश्चिम  बंगाल  ग्रिड  को  शीष  क्षमता  उपलब्ध

 हो  सके  ।

 डीसा  बरसों  पदों  बाँध  परियोजना

 4862.  श्री  स०  कन्द  :  क्या  feats  तथा  वियत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  श्रानत्दपुर  में  बतानी  नदी  बाघ  परियोजना  को  सरकार

 द्वारा  अनुमति  तथा  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;

 इस  परियोजना  का  निर्माण  काय  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना
 2

 |  ;  2.0 4.0

 सालांदी  सिचाई  परियोजना  की  तुलना  में  इस  परियोजना  से  क्या  लाभ  होने  की

 संभावना  है  ?

 सिखाएं  ओर

 क

 मंत्री  (sto  सिद्ध  इधर  प्रसाद )

 az (  )  नहीं  ।  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  आयोग  में  इस  परियोजना  की

 तकनीकी  दृष्टिकोण  श @) i  हो  रही  है  ।

 जिस  रूप  में  कालन्दी  परियोजना  स्वीकार  की  गई  उससे  हर  वर्ष  लाख  एकड़

 भूमि  सिंचाई  हुमा  करेगी  ।  कालन्दी  परियोजना  को  आनन्दपुर  बराज  परियोजना  में  मिला  देने

 का  विचार  है  ait  इस  समेकित  परियोजना  से  हर  वर्ष  7.22  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होने

 की  सम्भावना  है  ।

 कर-प्रस्तवों ्  के  बारे  मे  सरकार  को  रचनात्मक  सुझाव  दन  वाले

 व्यक्तियों  को  पुरस्कार

 4863  श्री  च  त्  dae :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रति  नाउन  ara  तथा  न  रिसने  वाले  प्रति  ढक्कन  पर  एक  पैसा
 1फ9१._/९

 शुल्क  लगाने  का  सुल्तान  जनता  के  एक  व्यक्ति  ने  1700-0  4  के  वजट के  समय  उनको
 दिया  था ;
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 (@)  क्या  यह  एक  ऐसा  कर  जिसकी  बहुत  कम  agar  बिल्कुल  श्रालोचना

 नहीं  की  गई  थी  ;

 1968-69  तक  क्राउन  कारकों  पर  तथा  1969-70  के  बजट  तक  न  रिसने  वाले  ढक्कनों

 पर  यह  शुल्क  लगाने  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  सुभाव  पर  जव  यह  शुरू  में  196  3-64  में  दिया  गया  तुरन्त  कार्यवाही  न

 करने  से  सरकार  को  राजस्व  की  कितनी  हानि  हुई  ;

 सरकार  को  लाभदायक  तथा  रचनात्मक  विचार-सुभाव  देने  वाले  लोगों  की  प्रशंसा

 करने  तथा  उन्हें  प्रसारित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ;  ate

 (4)  यदि  कभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  क्या  यह  सुभाव  देने  वाले  व्यक्ति  को

 पुरस्कार  देने  का  सरकार  का  विचार हे  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोराबजी  :

 नहीं  ।  क्राउन  काके  पर  शुल्क  लगाने  की  संभावना  जनता  में  से  एक

 व्यक्ति  का  1963-64  के  बजट  से  पहले  सुभाव-प्राप्ति  से  पहले  ही  सरकार  द्वारा  छानबीन  की

 जा  चुकी  थी  ।

 नहीं  ।  जब  1968  में  क्राउन  ars  पर  शुल्क  लगाया  गया  तो  बड़े  तथा  लघु

 निर्माण-कर्ताप्रों  से  कई  भ्र भ्या वेदन  मिले  थे  ॥

 ate  क्राउन  काके  पर  1968  में  शुल्क  जब  ऐसा  करना

 उपयुक्त  सभा  गया  ।  इन्हीं  बातों  के  लिहाज  से  पीसकर-तरफ  ढक्कनों  पर  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव

 इस  वर्ष  के  बजट  में  रखा  गया  है  ।

 जनता  से  प्राप्त  सभी  सुझावों  की  प्राप्ति  स्वीकार  की  जाती  है  ।  जिस  व्यक्ति ने

 क्राउन  कार्क  तथा  पीसकर-तरफ  ढक्कनों  पर  शुल्क  लगाने  का  सुभाव  दियां  था  विशिष्ट

 मामले  में  भी  ऐसा  किया  गया  था  ।

 उत्पादन-शुल्क  लगाने  के  संबंध में  सुभाव  देने  वाले  व्यक्तियों  को  इनाम  देने  की

 कोई  पद्धति  नहीं  है  इसलिए  यह  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।

 डेक्ट्रोज  पाउडर  का  आयात

 4864,  सोम चन्द  सोजती  :  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान
 तथा  ang  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डेक्ट्रोज  पाउडर  बी०  पी०  झनहाईड्रोस  के  आयात  पर  प्रतिवर्ष  पि iq  ण तनी  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  की  जाजी  है  ;

 कौन-कौन  से  देश  किस-किस  दर  पर  इस  पाउडर  का  भारतਂ  को  निर्वात

 करते  हैं  ;

 क्या  देश  में  इस  पाउडर के  वितरण  के  लिए  कोई  एकाधिकार  एजेन्सी  काम

 करती है  ;  भोर
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 द  _

 क्या  डेक्ट्रोज  पाउडर को
 देश  में  भी  बनाया  जाता  है  भोर  यदि

 तो
 उसके

 क्या  कारण हैं  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  धातु  मंत्रालय  में  राय  मन्त्री

 (a1, at°
 रा०  चव्हाण  )

 ate  1966-67,  1967-68  तथा  1968-69  1968

 के  दौरान  ठोस  ग्लूकोज  के  aaa  के  ब्यौरे  संकलन  डेक्ट्रोज  पाउडर

 बी०  पी०  भ्रनहोईड्रोस  के  आयात  से  सम्बन्धित  सूचना  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 इस  विषय  में  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं

 डेक्ट्रोज  पाउडर  बी०  पी०  श्रनहाईड्रोस  के  निर्माण  के  लिए  दो  यूनिटों  को

 लाइसेंस दे  दिया  गया  gate  पता  चला है  कि  एक  युनिट  ने  परीक्षण  उत्पादन  शुरु कर
 दिया  है  ।

 विवरण

 मीटरी  टनों  में  मात्रा

 ‘000’  रुपयों  में  मूल्य

 के  पश्चात्‌  दर

 क्रम  देश  1966-67  1968-69
 1967-68

 संख्या  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मुल्य  68

 मात्र
 tas  ae  मुल्य

 9 1,  17  92

 2.  जापान  30.  47  208  302  26  48

 3,  Jo  एस०  To  120  394  286  938  73  239

 9  7  ||  ] 4.  यू ०  के ०
 1

 5  aaa  संघीय  aga  थोड़ा  3  7

 गणराज्य

 6  पोलैण्ड  8  40

 ]  2 7.  स्विटजरलंण्ड

 178  582  408  1229 कुल

 Country’s  Capital  in  Hands  of  Millionaires  Billionaires

 4865.  Shri  Jageshwar  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  country’s  capital  in  the  hands  of  billionaires  and  the  number
 of  these  persons  >

 (b)  the  percentage  of  country’s  capital  in  the  hands  of  millionaires  and  the  number
 and  of  these  persons  ;

 (c)  the  number  of  persons  in  the  country  who  are  landless  and  have  no  means
 of  livelihood  ;  and

 (d)  the  percentage  of  India’s  population  who  are  hardly  able  to  earn  their  bread  for
 even  one  timein  a  day  ?
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 ना  ा

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  and  (b)  The  number  of  wealth-tax  payers  who  were  assessed  on  net  wealth  exceed-

 ing  Rs.  10-lakhs  as  on  31-3-1967  was  1940  and  their  total  net  wealth  amounted  to
 Rs.  399.06  crores.  There  are  no  wealth  tax  payers  assessed  on  net  wealth  exceeding
 Rs.  1  billion.  The  net  wealth  assessed  for  wealth-tax  excludes  the  value  of  agricultural  land.
 Information  regarding  the  percentage  of  the  country’s  capital  in  the  hands  of  millionaires

 is  not  available.

 (c)  and  (d)  The  number  of  agricultural  labourers,  according  to  the  1961  census,
 is  estimated  at  3.5  crores.  Estimates  of  landless  persons  without  any  means  of  lievlihood
 or  of  persons  who  are  hardly  able  to  earn  their  bread  for  even  one  time  a  day  are  not  available:

 दिल्‍ली  में  बेला  रोड  स्थित  aq  के  कारखानों  slats  की  दात

 4866.  श्री  तुकाराम  गेविन :  श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :

 नगरीय  बिकास कया  स्वास्थ्य  car  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा

 मंत्री  25  1968  के  ध्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1881  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करें  fH  :

 क्या  बेला  रोड  स्थित  बफ  के  कारखानों  की  पट्टे  की  शर्तों  के  बारे  में  जानकारी

 इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  सनौर

 क्या  यह  सच  है  कि  उसमें  उल्लिखित  पत्र  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है
 ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय

 में  राज्य-मन्त्री  धन  स०  :

 तथा  मुख्य  दिल्‍ली  को  लिखे  गये  स्वास्थय  मंत्रालय  के

 qa  संख्या  एस०  दिनांक  9  1950  चार  शरणार्थी

 पतियों  को  बेला  रोड  पर  बफंखाना  फैक्ट्री  )  बसाने  के  लिए  शोरिश  ares  एरिया

 दिल्‍ली  के  द्वारा  भूमि  के  चार  प्लाटों  के  पट्टे  की  कार्य ोत्तर  स्वीकृति  भेज  दी  गयी  ।  फाइल  जिसमें

 मूल  पत्र  तथा  पूर्व  संबंधित  कागज  थे  खत्म  कर  दी  गयी  ।

 बिजनौर  सिचाई  परियोजना

 4867.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 age  तालुक  में  बिजनौर  शिफ़ाई  परियोजना  का  काम  कब  शुरू  किया  गया  था  ;

 कौर

 et  पूरा  करने  में  देरी  होने  के  कया  कारण  हैं  कौर  यह  परियोजना  कब  पूरी

 हो  जायेगी  ?

 सिचाई  am  वियत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धपुर  :

 इस  परियोजना  पर  सभी  कार्य  आरम्भ  नहीं  gat

 इस  परियोजना  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही
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 10  नई  दिल्लो

 4368  श्री  यज्ञदत्त  दोल्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  तयों  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  3  1969  के  अतारांकित  ser  संख्या  1581  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  सरकार  ने  बंगला  10  नई  दिल्ली  बंगला  का  उपयोग

 करने  के  बारे  में  इस  बीच  कोई  fra  कर  लिया

 यदि  gt  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  झर  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  कितने  किराये

 पर  धौर  पट्टे  की  किन  शर्तों  पर  दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ale  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  कर

 लिये  जाने  की  संभावना  है  ;

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  परिवार  द्वारा  वह  बंगला  ख़ाली

 कर  दिये  जाने के  बाद से  ले  कर  सब  तक  किराये  के  रूप में  11,179  रुपये  की  हानि  होने के

 अतिरिकत  इस  बंगले  में  परिवर्तन  कौर  परिवर्तन  शादी

 पर  कितनी-कितनी  घन  राशि  at  की  गई  है  ;  कौर

 इस  भवन  का  बाजार-भाव  के  ध्रुमिर  कितना  किराया  बैठता  है  कौर  इस  बंगले  के

 साथ  संलग्न  कार्यालय  का  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  की  मृत्यु  के  पश्चात्‌  क्या  उपयोग  किया  गया  ्

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  are  और  नगर-विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  To  स०

 जी  हाँ  ।

 काउन्सल  की  कार्यालय  वास  की  संपूर्ण  माँग  से  संतुष्ट  हो  कर  काउन्सिल  के  gear

 के  निवास  स्थान  तथा  काउन्सिल  के  कार्यालय  के  उपयोग  के  लिए  15

 1969  को  प्रेम  काउन्सिल  श्राफ  इन्डिया  को  आवंटन  किया  गया  था  ।  आवंटन  की

 मुख्य  शर्त  *.म्नांकित हैं

 (i)  भ्रावंटन  एण्ड  के  श्राघार  पर  किया  गया  परन्तु  सरकार  को

 एक  मास  का  नोटिस  देने  के  पश्चात्  आवंटन  समाप्त  करने  का  अधिकार  है  ।

 (ii)  रिहायशी  उद्देश्य  के  लिए  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  भवन  के  भाग  के  लिए  प्रस

 कौंसिल  के  श्रव्य  मूल  नियम  के  झ्र घिन  किराया  देंगे  कौर  कार्यालय  वास

 के  रूप  में  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  बंगले के  स्थान  के  लिए  कौंसिल  को  100

 रुपये  प्रति  100  amt  फुट  की  दर  से  बाजार  दर  किराया  देना  होगा  ।  परिवार  से

 संलग्न  बाग  के  अनुरक्षण  के  बिजली  की  खपत  तथा  वास  की  देख-रेख  के

 प्रभार  भी  कौंसिल  को  देने  होंगे  ।

 (iii)  सरकार  की  ga  agua  के  कौंसिल  भवन  में  परिवर्तन  तथा  सम्मान

 नहीं  कर  सकती  ।  यदि  ऐसे  सम्मान  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 द्वारा  किए  जाते  हैं  तो  कौंसिल  को  उसके  लिए  अतिरिक्त  किराया  देना  होगा  जैसा

 कि  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निश्चिंत  किया  जायगा
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 (iv)  कौंसिल  बंगले  को  केवल  कार्यालय  के  लिए  तथा  चेयरमेन  के  निवास  स्थान  के

 उद्देश्य  से  उपयोग  में  ला  सकती  है  wie  सम्पदा  निदेशालय  की  लिखित  पूर्व  सहमति

 के  विना  किसी  धन्य  उद्देश्य  के  लिए  नौवीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 (@)
 विभिन्न  मदों  पर  किया  गया  खच  इस  प्रकार  है  :-

 (1)  fafa  निसा
 +

 ण-कायें  सफेदी  1,300.00  रुपये

 ae  रुण्ड  ae  1,447.00  रुपये

 कम्प  ि
 पय  तीतर G

 क  द  के

 जो  10  जनपथ  ate

 1  मोती  लाल  age

 प्लेस  को  प्रथम  करती  है

 क  क  +  ७  क  eve  18,000.00  रुपये (ii)  उद्यान  काय

 (iii)  बिजली  के  काय  वातानुकूलित  करना  15,500.00  रुपये

 बिजली  सम्बंधी  914.00  रपये

 41,763,00  रुपये

 सरकारी  निवास  स्थानों  के  बाजार-किराया  फा मूल  के  आधार  पर  बंगला  नं०  10,

 जनपथ  का  बाजार  किराया  4,895.90  रुपये  प्रतिमास  बैठता  है  ।  कार्यालय  के  seer  के  लिए

 आवंटित  वास  का  बाजार  किराया  100  रुपये  प्रति  100  वर्गफुट  की  दर  से  निश्चित  किया

 गया  है  ।  बोला  नं०  10,  जनपथ  का  सारा  जिसमें  कार्यालय  ब्लाक  ate  आऊट-हासिल

 शामिल  प्रेस  हासिल  श्राफ  इण्डिया  को  आवंटित  किया  गया  नं०  10,  जनपथ  से  संलग्न

 कार्यालय  बंगले  का  एक  भाग  है  श्योर  किसी  अन्य  पक्ष  को  पृथक  रूप  से  पावं  टीम  नहीं  किया

 गया  था  ।
 बोला  तथा

 कार्यालय  24  जुन  1966  से  22  1967  तक  इन्स्टीच्यूट

 arn  डिफेन्स  स्टडीज  एण्ड  एनैलिसिज़  के  पास  रहा  ale  तत्पश्चात्‌  20  1968  से

 17  1968  तक  विदेश  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  सचिव  श्री  कलार  जी०  राज वाड़े  के  दखल

 में  रहा

 पोस्ते  की  खेती  वाली  भूमि

 4869.  श्री  बंजारा  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पोस्ते  की  खेती  वाली  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना है  ;

 उत्पादकों  को  समाहार  मूल्य  किस  दर  पर  दिया  जाता  है  झोर  सरकार  द्वारा

 भराष्ट्रीय  बाजार  में
 पोस्ता  किस  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  ;

 पोस्ता  जिस  मूल्य  पर  बेचा  जाता  उसे  बनाये  रखने  के  लिये  क्या  सरकार

 किसी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  से  बँधी  हुई  है  ;  कौर
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 tem

 यदि  gi,  तो  उस  करार  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वह  करार  किन-किन  देशों

 के
 बीच  gar है  ?

 उप  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 भारत  af  1968-69  की  फसल
 के  मौसम  में  पोस्ते  की  खेती  का

 वार  कुल  नीचे  लिखे  अनुसार  है  —

 राज्य  का  नाम  पोस्टें  की  खेती  का  लाइसेंस शुदा  रकबा

 उत्तर  प्रदेश  8,407

 मध्य  प्रदेश  16,043

 राजस्थान  11,557

 ee a

 36,007

 (i)  पोस्ते  की  खेती  की  उपज  अफीम  होती  जिसकी  सरकार  द्वारा  खरीद

 के  1968-69  की  मौसमी  फसल  के  लिये  दर  70°  घनत्व  30/- से  45/-  रुपये

 प्रति  किलो  निश्चित  की  गयी  जो  काश्तकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  alae  उपज  पर  निर्भर

 करती  है  ।  किसानों  के  विभिन्न  वर्गों  के  लिये  निश्चित  कीमतों  की  सूची  इस  प्रकार है

 an  70°  घनत्व  पर  कोमल  प्रति  किलोग्राम

 )

 45.00 ऐसे  काश्तकार  जो  प्रति  हेक्टर
 देते 45  किलोग्राम  waar  alta  उपज  क  ३  ्

 40.00
 ऐसे  काश्तकार  जो  प्रति  हेक्टर  40  किलोग्राम

 ध्रुवा  श्रमिक  किन्तु  45  किलोग्राम  से  कम

 उपज  देते  हैं

 38°00
 ऐसे  काश्तकार  जो  प्रति  हेक्टर  35  किलोग्राम

 aga  श्रमिक  किन्तु  40  किलोग्राम  से  कम

 उपज  देते  हैं
 35.00

 ऐसे  काश्तकार  जों  प्रति  हेक्टर  90.  किलोग्राम

 अथवा  धिक  किन्तु  35  किलोग्राम  से  कम

 उपज  देते  हैं

 da  काश्तकार  जो  प्रति  हेक्टर  90  किलोग्राम  30.00

 से  कम  उपज  देते  हैं

 (1)  अफीम  को  तैयार  करके  निमित  बट्टियों
 90°  के  रूप  में  विदेशी

 ग्राहकों  को  बेचा  जाता  ऐसी  श्रफीम  की  कलकत्ता/बम्बई  में  जहाज  पर
 निःशुल्क
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 लदाई  सहित  adam  मूल  are  अफीम-सार  की  प्रति  किलोग्राम  इकाई

 1.30  झ्र मरी की  डालर  ध्रुवा  9.75  भारतीय  रुपये  हैं  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 पिल  wo
 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नईं  दिल्ला

 4870.  श्री  जे०  एच०  पटेल :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  और

 आवास  तवां  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  के  :

 क्या  यह  सच  कि  ध्रुमिर  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में

 aa  भी  रोगियों  के  लिये  बिस्तरों  की  कमी

 क्या  इस  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  निसिंग  कर्मचारी  रोगियों  की  उचित

 देखभाल  नहीं  करते  धौर  उनके  साथ  दुव्यंवहार  करते  हैं  तथा  रोगियों  को  औषघियां  भी

 समय  पर  नवदीं  मिलती हैं  ;  भोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 परिवार  आवास  तथा  मन्त्री नगरीय  बिकास

 (  श्री  के०  Fo  दाह  ):

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  भ्र स्प ताल  में  इसकी  वर्तमान

 भ्रावश्यकता प्रों  को  देखते  हुए  बिस्तरों  की  कमी  नहीं  है  ।

 (@)  निसिंग  स्टाफ  के  विरुद्ध  कभी-कभी  शिकायतें  जाती  हैं  जिनकी  जाँच  की

 जाती  है  ।  संस्था  के  पास  अनेक  प्रकार  की  ध्रोषघियों  का  स्टाक  फिर  भी  भारी  मांग  प्रिया

 बाजार  में  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  श्रेणियों  की  कभी-कभी  कमी  हो  जाती  है  जिसको

 सम्भव  शीघ्र  पुरा  जाता  है

 कानपुर  नगर  का  दर्जा

 4.871.  श्री  क०  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नगरों  को  शौर  सी  श्रेणियों
 में  वर्गीकृत  करने  की  कसौटी

 क्या
 है

 कानपुर  नगर  की  वर्तमान  जनसंख्या  कितनी  है  ;  कौर

 कानपुर  को  अणु  श्रेणी  का  नगर  घोषित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  /

 उप  प्रवान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्नी  मोरारजी

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्यारियों  को  प्रतिपूर्ति  तथा  मकान  किराया  भत्ता

 देने  के  प्रयोजन  शहरों  का  वर्गीकरण  1961  को  जनगणना  के  धारा  पर  उनकी  जनसंख्या

 के  अनुसार  तथा  सी  श्रेणी  के  wad  के  तौर  पर  होता  है  तथा  इन

 श्रेणियों  के  लिए  जनसंख्या  की  न्यूनतम  सीमा  नीचे  दिये  अनुसार  है
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 16  are  बी  |  8  लाख

 बी  2  4  लाख  50  हजार

 कानपुर  की  वर्तमान  जनसंख्या  की  जानकारी  नीं  है  ।  फिर  भी  1961  की

 जनगणना  के  अनुसार  कानपुर  नगर  निगम  की  जनसंख्या  8,  81,177  थी

 1961  की  नगराना  के  अनुसार  कानपुर  की  जनसंख्या  सोलह  लाख
 से

 कम

 होने  के  उक्त  शहर  को  श्रेणी  का  शहर  घोषित  करने  के  मापदण्ड  की  पूर्ति  नहीं

 होती  t

 नई  खिलड़ी  में  सरकारी  प्लेटों  में  पानी  के

 गेर  सरकारो  सीटर  लाना

 4872  श्री  रामवतार  शर्मा  क्या  स्व्यारथय  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  सच  है
 कि  दि ली  नगर  निगम  ने  हाल  ही  में  रामकृष्ण पुरम

 दिल्‍ली )
 में  सेक्टर  नौ  भ्र ौर  बारह  में  सरकारी  geet  के  श्रावंटियों  को  व्यक्तिगत  पत्र

 लिख  कर  कहा  है  वे  श्रपने-प्रपने  क्वार्टरों  में  अपने  खच  पर  तत्काल  पानी  के  मीटर

 लगवा  ले ं;

 यदि  सरकारी  geek  में  पानी  के  गर-सरकारी  मीटर  लगवाने के  लिये

 अनुदेश  देने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  तथा  दिल्‍ली  नगर  के  क्षेत्राधिकार  के

 गत  भराने  वाली  wea  सरकारी  रिहायशी  बस्तियों  में  भी  ऐसा  ही  किया  जा  रहा  है  ;  धौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  ऐसा  भेदभाव  करने  के

 कया  कारण हैं
 ?

 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ब०  स०  :

 शर  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  1968  के  श्रारम्भ में में  एक

 जनिक  नोटिस  जारी  किया  जिसके  अनुसार  सभी  किरायेदारों  को  पानो  का  मीटर  wa  खर्चे

 पर  लगवाना  था  अथवा  75  रुपये  की  सिक्योरिटी  गद्दा  करने  के  दि ली  नगर  निगम  के

 द्वारा  मीटर  लगवाना  था  ।  दिल्‍ली  नगर  निम  द्वारा  रामकृष्ण पुरम  के  सेक्टर  ४111,  IX

 तथा  211  में  सरकारी  geal  के  श्रावंटियों  को  कोई  व्यक्तिगत  पत्र  भेजने  की  जानकारी  इस

 मंत्रालय  को  नही ंहै  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  यह  अनुरोध  किया  गया है  कि  इस  मामले  पर

 पुर्निवचार  करें  तथा  श्रावंटियों  के  झपने  कार्यालयों  के  सिक्योरिटी  पत्र  को  स्वीकार  कर

 किन्तु  उन्होंने  ऐसे  करने  से  मना  कर  दिया  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  श्रावंटियों  के  भ्र पने  कार्यालयों  के  सिक्योरिटी  पत्रों  को

 स्वीकार  करती है  ।

 यह  मामला  स्थानीय  निकायों  के  अधिकारक्षेत्र  में
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 पूजा  निर्माण

 4873.  sit  रणजीत  सिंह  :  श्री  दी०  च  ०

 श्री  हरदयाल  ait  वेणी  वाकर  शर्मा  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  पूजी  निर्माण  को  ges  करने  तथा  इसे  बढ़ावा  देने के  लिये  सरकार  का  FAT

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  निगम  करों  की  दरों  में  कमी

 करने  की  माँग  की  है  निगम-प्रतिभुतियाँ  आकर्षक  बन  सकें  oak  भ्रमित  लाभांश  दे

 भोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  faa  मंत्री  मोरारजी

 1969-70  के  बजट  में  बर्थ-व्यवस्था  के  सरकारी  कौर  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों

 में  पूँजी  का  निर्माण  फिर  शुरू  कराने  कौर  उसमें  सहायता  पहुँचाने  के  लिए  अनेक  व्यवस्थाएँ

 हैं  ।  1969-70  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजना  के  निमित्त  की  गयी  व्यवस्था  पिछले

 ay  की  व्यवस्था  से  लगभग  100  करोड़  रुपया  अधिक  है  ।  चौथी  प्रायोजना  के  काय तरसों  के

 शुरू  किये  जाने  से  बर्थ-व्यवस्था  में  पूंजी  निर्माण  के  लिए  झोर  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 इसके  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  पूँजी  निर्माण  में  सहायता  पहुँचाने  के  लिए  कई

 उपाय  करने  के  प्रस्ताव  भी  किये  गये  हैं  ।  इनमें  ये  उपाय  शामिल हैं  :--

 (i)  कर-अवकाश  सम्बन्धी  रियायत  को  पाँच  वर्ष  की  wale  के  लिए  कौर

 (11)  विकास  सम्बन्धी  छूट  जारी

 (iii)  विकास  छूट  देने  के  लिए  सूती  ate  जूट  वस्त्रोद्योग ों  को  प्राथमिकता

 (iv)  संयंत्र  ate  मशीनों  के  लिए  मुख्य  हास  सम्बन्धी  छूट  सामान्य  दर  में  वृद्धि

 करना  कौर  भारतीय  कम्पनियों  के  मामले  में  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  aa  ale  प्रायोजना  रिपोर्टों  शादी

 के  खर्च  को  उल्लिखित  सीमा  तक  दस  वर्ष  की  अवधि  में  उनकी  कर-योग्य  श्राय  में  से

 (v)  लाभांश-सम्बन्धी  राय  के  लिए  दी  जाने  वाली  छूट  की  सीमा  को  बढ़ा  कर

 500  रुपये  से  1000  हजार  रुपये  तक  करना  ।

 निगम  कर  की  दरों  में  कमी  करना  व्यवहार  नहीं  समझा  जाता

 उत्पादन-शुल्क

 श्री  दी०  कटु  फार्मा 4874.  श्री  रणजीत  सिह
 :

 ait  हरदयाल  देवगण
 श्री  वेणी  saa  फार्मा  :

 क्या  चित्ति  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-68  कौर  1968-69  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्पादन  You.  से  कितनी

 धनराशि  वसूल  की  ;
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 1969-70  में  कितनी  धनराशि  age  होने  की  संभावना  ak

 उक्त  प्रगति  में  धनराशि  की  वसूली  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 1967-68  में  उत्पादन-शुल्क  का  संग्रह कुल
 1148.52  करोड़  रुपये  का

 1658--69  का  संशोधित  अनुमान  1320.45  करोड़  रुपये  का  है
 ।

 1969-70  के  बजट  में  किये  गये  कर-प्रस्तावों  के  प्रभाव  को  यदि  हिसाब  में  नहीं

 लिया  जाय  तो  1969-70  में  उत्पादन  शुल्कों  से  1421.63  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त

 होने  का  अनुमान  है  ।  बजट  प्रस्तावों  के  प्रभाव  को  मिला  कर  यह  अनुमान  1526.20  करोड़

 रुपये का

 अनुमानों  के  ware  में  वृद्धि  का  प्रतिदिन  :

 (1)  1967-68  के  मुकाबले  1968-694  15.0  प्रतिशत

 (ii)  1968-69 के  मुकाबले  1969-70  में

 बजट  प्रस्तावों  के  प्रभाव  को  छोड़  कर  7.7  प्रतिशत

 बजट  प्रस्तावों  के  प्रभाव  को  मिला  कर  15.6  प्रतिशत

 एशियाई  विकास  बेक  सम्मेलन

 4875.  श्री  शिवचन्द्र  ना  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बेक  को  अगला  सम्मेलन  शीघ्र  ही  होने  वाला
 है  ;

 यदि  तो  कब  शौर  किस  स्थान  पर  सम्मेलन  की  प्रस्तावित  कायें  सूची

 क्या है है  ;  पौर

 क्या  उनका  विचार  सम्मेलन  में  भाग  लेने  का

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  सोरारजी

 जी  att

 (a)  एशियाई  विकास  बैंक  के  गवर्नरों  के  होड  की  दूसरी  वार्षिक  बठक  10  asta

 से  12  1969  तक  श्रास्ट्रलिया  में  होने  वाली  है  ।  बैठक  के  विचारणीय  विषयों

 की  सूची  के  मस्जिदे  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ॥[  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 ढी०  570/69]

 att  भारत की  are  से  बेक  का  गवर्नर  होने  की  हैसियत  से  बैठक  में  भाग

 लेने का  मेरा  विचार  है  ।

 देश  में  दस  सर्वोच्च  कर-अपवंचन

 4876.  श्री  fate  क्या  वित्त  भन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  देश  में  दस  सर्वोच्च  कर-धपवचकों के  न  का  घरा  ज
 स  ना

 द्  जिनके  विरुद्ध गत  दो  वर्षों  में

 सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त
 हुई  हैं  ;
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 उन्होंने  कुल  कितनी  राशि  के  करों  का  अपवंचन  किया  है  ate  प्रत्येक  ने

 कितनी  कर  राशि  का  कर-अपवंचन  किया है  ate  कितने-कितने  समय  से  ;  ak

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कर्ब  तंक  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 तथा  मिलने  वाली  शिकायतों  के  arent
 पर  यह  व्यवधान  सम्भव

 महीं  होता
 कि  age  व्यक्ति  कर-झ्पवंचक है

 ।  कर-ग्रपवंचक  की  सभी  शिकायतों  की  जाँच

 की  जाती  gate  जहाँ  प्रथम  दृष्टया  कर-प्रपंचन  का  मामला  दिखाई  देता  जाँच-पड़ताल

 की  जाती  है  ।  जाँच-पड़ताल  पुरी  हो  जाने  तथा  भ्र पी लों  के  निपटान  के  बाद  कर-निर्घारणों  की

 कार्यवाही  मुकम्मल  हो  जाने  के  बाद  ही  इस  बात  का  निश्चय  किया  जा  सकता  है  कि  age

 वर्ष  में  सबसे  श्रमिक  कर का  अझ्रपबंचन  करने  वाले  कौन  व्यक्ति  इन  सब  में  कई  वर्ष  लग  जाते

 el  इसलिए  माँगी  गई  सूचना  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 खनिज  उत्पादन

 4877.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :  बया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967  ate  '1968
 में

 भारत
 में  किस-किस  प्रकार  के  wie  कुल  कितने  बहुमुल्य

 धातु  खानों  से  निकाले  गये  हैं  ;

 उनका  कुल  मूल्य  रुपयों  में  कितना  है  ;

 उपरोक्त  अवधि  में  यदि  विदेशों  के  साथ  उनके  बारे  में  कोई  सौदे  किए  गये

 तो  रुपयों  में  कितने  मूल्य  के
 सौदे

 किये  गये
 भोर

 भारत में  बहुमूल्य  धातुप्रों  के  निक्षेपों  का  अनुमान  क्या  है  जिनको  अभी  तक  नहीं

 निकाला  गया  शर  उनको  निकालने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाह्दी  की  है  ate  उसे  aa

 तक  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  धात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  «है  जगनाथ

 :

 सोना  तथा  चाँदी  दो  बहुमूल्य  धातुएं  हैं  जो  इस  समय  भारत  में  खानों  से

 निकाली  जाती  हैं  ।  सोने  तथा  सीसे  के  परिष्करण  से  उपोत्पाद  के  रूप  में  प्राप्त की

 जाती  है  ।

 उत्पादित  किए  गए  सोने  तथा  चाँदी  का  मुल्य  निम्न  प्रकार  से  है  ¢

 सोना  चांदी

 किलो ग्रामों  में  हजार  रुपयों  किलो प्राम ों  में  हजार  रुपयों

 मात्रा  मात्रा में  मुल्य  में  मुल्य

 1967  3,161  46,691  3,471  1,254

 1968  3,598  53,069  2,802  1,483

 )
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 इस  देश  में  खानों  से  निकाले  जा  रहे  सोने  तथा  चाँदी  ar  कोई  भाग  निर्यात

 नहीं  किया  जाता  है  ॥

 wafer  सूचना  प्रबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ee  571/69]

 नई  सब्जी  आजादपुर  में  दुकानें

 4878.  aft  दां कर राव  माने  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  सब्जी  आजादपुर  में  1018  we  x  15'

 कितनी-कितनी  दुकानें हैं  ;

 क्या  दुकानों  के  प्लाटों  के  इन  आकार  को  उन  दुकानदारों  ने  मंजूर  कर  दिया

 है  जिनको  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  वहाँ  पर  बसाना  चाहता  है  ;

 नयी  सब्जी  मण्डी  क्षेत्र  में  टेलीफोनों  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गए  हैं  झोर

 क्या  दुकानों  के  निर्माण  के  लिए  दुकानदारों  को
 देने

 का  कोई  प्रस्ताव है
 ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिदर  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  ब०  सू०
 पति  :

 444  दुकानें 12'  >६53'
 के  साई जू  228  दुकानें  10'x  18'

 के  समाज  की

 wiz  130  दुकानें  12'  15'  समाज  की
 हैं

 1

 (a)  ले-ध्राऊट  प्लान  का  अनुमोदन  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जाना  है ष्

 sie  दुकानदारों  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।  तथापि  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  की  तकनीकी  समिति  ने  मार्केट  ate  दुकानों  की
 डिजाईन

 पर  मन्डी  की  यूनियन

 के  प्रतिनिधियों  से  चर्चा  की  थी  ।

 टेलीफोन  की  तारें  बिछा  दी  गयी
 हैं

 कौर  इस  बारे  में  दुकानदारों  द्वारा  व्यक्तिगत

 रप  से  आवेदन  दिए  जाने  पर  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  व्यक्तिगत  कनेक्शन  दिए  जा  सकते  है ं।

 जी  नहीं  ।

 आजादपुर  सब्जी  दिल्‍ली

 4979,  श्री  दां कर राव  माने  :  व्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  9  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3860  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आजादपुर  सब्जी  दिल्ल ही  के  प्लस  हरजीत  भूमि  के  मुल्य  तथा  विकसित

 भूमि  के  मूल्य  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 माँगी  गयी  जानकारी  को  एकत्र  करने  में  सरकार  को  शौर  कितना  समय

 लगेगा ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर  विकास  मंत्रालय  में  राज्य

 मन्त्रों  ब०  Ao

 ate  मामला  ot  तक  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रशासन

 के  विचाराधीन  है  ।  afar  निर्णय  प्रभी  तक  नहीं  लिया  गया है  ।

 1969-70  मं  राज्यों  द्वारा  घाट  के बजट  पेदा  किया  जाना

 4880.  श्री  go  क० ्  कापड़िया  :  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 क्या  fat  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 कितनी  राज्य  सरकारों  ने  ay  1969-70  के  लिए  धपने  बजट  पेश  कर

 दिए  हैं  ;

 कितनी  राज्य  सरकारों  ने  घाटे  के  बजट  पेश  किए  हैं  ate

 कितना  घाटा  दिखाया  गया  है  ;

 राज्य  सरकारों  के  बजटों  के  घाटों  में  इस  वृद्धि  से  देश  की  झ्र-व्यवस्था  पर  क्या

 प्रभाव  पड़ेगा  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  सन्तुलित  बजटों  के  पेश  किए  जाने  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 उप-प्रवान  मन्त्री  और  fea  मन्त्री  सोराबजी  :

 सभी  राज्य  सरकारों  ने  1969-70  के  जरिए  अपने  बजट  पहले  ही  पेश  कर

 दिए  हैं

 wit  तक  केवल  12  राज्यों  से  बजट-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन  राज्यों  में  से

 11  राज्यों  ने  घाटे  का  बजट  पेश  किया  जिसका  ब्यौरा  सभा-पटल  पर  रखे  गए  एक

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  दिये  संख्या  एल०  ato  572/69]

 घोर  राज्यों  के  बजटों  में  पुरे  न  किए  गए  भारी  घाटों  से  देश  की

 व्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  ही  पड़ता  है  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  परमं

 दिया  है  कि  वे  भ्र पना  उस  हृद  तक  सीमित  जिस  हद  तक  साधनों  की  प्राप्ति  की

 पूरी  सम्भावना  उन्हें  हो  कौर  केन्द्र  यह  आशा  न  रखें  कि  वह  उन्हें  उस
 सहायता  से  ज्यादा

 सहायता  देगा  जो  आयोजना  सहायता  के  रूप  में  या  वित्त  आयोग  की  वितरण  योजना  के

 प्रधान  मंजूर  की  गयी  होगी  ॥

 अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  समवायों  द्वारा  आकस्मिक  रूप  से  गिर

 जाने  ate  तेल  की  सफाई  के  लिए  योजना

 4881,  श्री  बुरा  ति
 :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रन्तरराष्ट्रीय  तैल  समवायों  ने  आकस्मिक  रूप  से  तट दूर

 गिर  जाने  वाले  तेल  की  सफाई  तथा  उससे  होने  वाली  हानि  का  मुआवजा  देने  के  बारे  में  एक

 योजना  प्रस्तुत  की  है  ;  भ्र ौर
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 यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  बातें  बया  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  तू  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०
 :

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 आसाम  में  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  तेल  की
 खोज खाज

 4882.  श्री  ascent  वि  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  श्रीराम में  ब्रह्मापुत्र  घाटी के  साथ-साथ  तेल  के  नए  क्षेत्रों  का

 लगा  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  ag  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०

 हाल  ही  में  व्यापारिक  म  का  कोई  तेल-युक्त  क्षेत्र  मालुम  नहीं  हुभा है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बम्बई में  स्नेहक  तेल  शोधक  कारखाना

 4883.  श्री  बृजराज  सिंह  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ag  सच
 है

 कि
 जस्सो  के  साथ  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  बम्बई  में  एक

 स्नेहक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है “2  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०  चव्हाण ):

 भारत  सरकार  कौर  जस्सो  स्टैंडों  geet  इंक के  बीच  15-9-1965  के  एक

 करार  के  बम्बई  में  स्नेहक  तेल  बेस  स्टार्स  के
 निर्माण  के  समवाय  श्रघिवियम

 के  अन्तर्गत  ५  1966  को  इण्डिया  लि०ਂ  नामक  एक  कम्पनी  निगमित  की  गई  थी  ।

 सन् यन्त्र  की  क्षमता  ट्रांसफामंर  तेल
 बेस  स्टिक्स  को  शामिल  करते  हुए  प्रतिबंध  164,000

 मीटरी टन  है

 7.5  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  को  शामिल  करते  हुए  परियोजना  पर  14.55

 करोड़  रुपए  की  लागत  की  सम्भावना है

 इत  परियोजना  में  भारत  सरकार  धौर  एससी  के  बराबर  शेयर  हैं  ।

 wart
 के

 1969  के  पन्त  तक  था  1970  के  श्रारम्भ
 में  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ।
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 केरल  में  वसूल  किया  गया  राजस्व

 4884.  श्री  ई०  के०  नायनरं  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 ay  1967  कौर  1968  में  केरल  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 आयात-शुल्क  कौर  निर्यात  दुल्क-्रादि  के  रूप  में  कितनी  शशि  दी  कौर

 केरल  राज्य  से  प्राप्त  राजस्व  कुल  केन्द्रीय  राजस्व  में  कितने  प्रतिशत  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  स्त्री  मोरारजी  :

 तथा  कैलेंडर  वर्ष  1967  तथा  1968  के  दौरान  केरल  राज्य  में

 घन  कर  तथा  व्यय-कर  कौर  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  की  वसूल

 हुई  रकमों  तथा  उस  श्रीराम  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  करों  att  शुल्कों  से  प्राप्त  कुल

 वसूलीयाँ  के  प्रति  केरल  राज्य  में  हुई  वसूलीयाँ  के  प्रतिशत  अनुपात  के  सम्बन्ध  में  सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही है  तथा  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  आय-कर  विभागों  में

 बनाए गए  पद

 4885.  श्री  श्रीगोपाल  साबू  :
 क्या  वित्त

 मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  प्रौढ़  श्राय  कर  विभागों  में

 पद  क्रमवार  प्रथम  श्रेणी  के  कितने  नये  पद  बनाए  गए  हैं  ;

 (#)  क्या  इन
 सब  नए  पदों  के  बनाये  जाने  पर  तत्काल  इन  पर  नियुक्तियाँ  कर  दी

 गयी  थीं  ;  भोर

 x
 कौर  इसके  क्या यदि  तो  उनमें  से  कित  पद  कितने  समय  से  रिक्त

 कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित  मन्त्री  (att  मोरारजी

 तथा  सुचना  संलग्न  विवरण-पत्र
 में  दी  गई

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  5/3/69]

 दक्षिण  कोरिया  से  का  आयात

 4886.  st  ज्योतिर्मय  वसु  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जो  व्यक्ति  या  फर्म  दक्षिण  कोरिया  से  ana  किये  गए  रबड़  के  गर्भनिरोधक

 का  व्यापार  करती  है  उसका  नाम  तथा  पदनाम  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  रबड़  के  इन  म्रायातित  लभ-निरोधकों  पर  कोई  राज-सहायता  देती

 शौर
 ry

 र  कुल  कितनी
 यदि  तो  1965.  66  से  1968-69  की  safe

 में

 सहायता  दी  गयी
 है

 ?
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  निर्माण  T  स  और  नगर  विकास  मन्त्रालय

 मन्त्री  (sto  श्री  चन्दर

 ह  दक्षिण  कोरिया  सम्भरण  तथा  निपटान  के  महा
 निदेशालय  हास  क

 निर्धारित  क्रिया  के  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।  इनका  वितरण  परिवार  नियोजन
 4

 जाग  कर  रहा  है  ।  थ

 जी  नहीं  ।  लेकिन  इस्तेमाल  करने  वालों  इस  देश

 रि

 वा  यती
 मूल्य  पर  दिया  जाता है  ॥

 मुफ़्त  या

 थ
 द

 प्रश्न  नहीं  उठता

 एक  बंक  द्वारा  कांग्रेस दल  को  उसके  हिसाब से  10  लाख
 थ

 रुपये  अधिक  दिये  जाना

 4887.  sat  यज्ञदत्त  फार्मा  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दि

 क्या  यह  सच  है  कि  युनियन  कमर्शियल  बेक  श्राफ  इण्डिया  ने  हाल  के  मध्यावधि
 व

 के  मध्य  ध्रुमिर  भारतीय  कांग्रेस  दल  को  उसके  हिसाब  से  दस  लाख  रुपये  अधिक  दिये

 यह  काय  बैंकों  पर  सामाजिक  नियन्त्रण  की  नीति  जो  हाल  ही  में  ल
 डफ

 कहाँ तक  मेल  खाता  ्

 द
 क्या  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद ने  हिसाब से

 alas  घन  देने  की  झ्नुसित  दे  दे

 थी ks
 कपा  उस  परिषद्  ने  वा  रितिक  बेंको  द्वारा  पालन  किये  जाने  के  लिए  इस  संबध  में

 ग निर्घारित  किये  हैं  या  भ्रनुदेश  जारी  किये हैं  ;  अगौर

 गत  तीन  वर्षों
 में  ऐसे  ही  कितने  अन्य  मामले  हुए

 जिनमें  at  ने  राज नो ंfais

 नि
 ae

 उनके  हिसाब  से  afar  राशि  दी  शौर  किन-किन  राजनीतिक  दलों  को  तथा

 कच
 क  राशि  दी  गई  घोर  प्रत्येक  मामले  में  कब-कब  कौर  कितने-कितने  रुपये  alan fe  a

 y  ?  लै

 उप-प्रधान  मंत्रो  और  वित  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  व

 )  पौर  (#)  इस  सूचना  का  सम्बन्ध  विभिनन  बैंको ंके  आसामियों  के  खातों
 .........

 है  भोर  बेंकों में  प्रचलित  कार्य-प्रणालियों  तथा  प्रकार्यों  के  अनुसार  ऐसी  सुचना  नहीं
 दी

 व

 जाती  ।

 कौर  बैंकों  के  सामाजिक  नियंत्रण  की  योजना  के  मुख्य  उद
 पय

 हैं-बैंको  के  प्रबन्ध  में  कुछ  परिवर्तन  करना  कौर  देश  की  प्राथमिक  ग्रावश्यकता्ों  के

 बैंकों  के  साधनों  का  सबूत  वितरण  करना  ।  सामाजिक  नियंत्रण  की  योजना  के  aa  के

 रूप  में  जो  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद्‌  स्थापित  की  गयी  वह  छोटे  ama  के  उद्योगों  शौर

 निर्यात  जैसे  विभिन्न  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्रों  को  ऋण  देने  के  लिए  मोटे  तौर  पर  मालिनी-दशक

 थ  सिद्धान्त  निर्धारित  करती है  ।  परिषद्‌ ने  राजनीतिक  दलों  को  ऋण  देने  के  लिए  कोई

 ह नहीं  बनाया  है  भोर  न  कोई  निदेश  दिया  है  ।
 परिषद्‌  द्वारा  अलग-अलग  मामलों  में

 fie  रकम  निकालने की  भ्रमित  दिये  जाने का  प्रशन  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 a
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 कोटला  मुबारकपुर  रेहड़ी वाले  ्

 ह्ारणाधियों  को  आवंटित  खोखे

 4888.  st  म०  ला०  सोचो
 :

 कया  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन
 र  निर्माण

 ,

 आवास त्र  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 नली क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  रेहड़ीवाले  शरण
 क्यों  को  कोटला  नई

 में  खोखे  दिये  गये  थे  at  बाद  में  उ  एक  स्थान  से  gat  स्थान  में  att  फिर
 अन्यत्र

 भेजा

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन्हें  कोटला  मुबारकपुर  टैक्सी  स्टेण्ड  के  पीछे  वाल | Teel ~~
 स्थान  स्थायी  रूप  से  भ्रांत टीम  करने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  वे  वहाँ  पर  ast

 जी  विक सका

 कमा
 सकें  धौर  स्थायी  रूप  से  बस  सकें  ;  शौर

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  अनुदेश  दिय ेहैं  कि  इन  शरणार्थी  रेहड़ी वालों

 कया  जाये  ?

 को

 संग

 थ
 स्वास्थ्य एव  परिवार  नियोजन  तपा  निर्माण  आवास  और  नगर-बिकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्रो  ब०  स०

 ott  rt  ।  उन्हें  पहिले  कोटला  मुबारकपुर  में  एक  दूसरे  के  सामने  मुह  किये

 पंक्तियों  का  स्थान  भ्रावंटन  किया  गया  था  तथा  बाद  में  उन्हें  एक  पंक्ति  में  रख  दिया  गया  ।

 ् जी  हाँ  ।  लाईसेंस-प्राप्त  रेहड़ीवालों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोटला  मुबारकपुर  द

 वर्तमान  स्थान  के  निकट  एक  स्थाई  स्थान  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  नियुक्त  वादे  a

 समिति  द्वारा  चुन  लिया  गया  है  ।  प्रश्नाधीन  स्थान  का  सीमांकन  कर  दिया  गया  था  कि कन

 _  रेहड़ी  वालों
 ने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  उन्होंने  मेयर  को  यह  aaa  किया  कि  उन्हें  वजी

 : नगर  रोड  तथा  कोटला  मुबारकपुर  रोड  के  मिलन  स्थल  पर  स्थान  भ्रावंटित  कर  दिया
 जाये

 झम्यावेदन
 को  दिल्‍ली  saad के  पास  उनके  विचार  के  लिए  भेज  दिया  गया

 ्  प्रशन ही  नहीं  उठता
 ।

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  सम्बन्धी  भगवन् तम  समिति
 क

 4889.  को  एस  एस०  :  war  सिंचाएं  तथा  विद्युत मस् त्री  यह

 ह

 कु

 करेंगे  कि  :

 क्या  भगवन् तम  समिति  ने  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  आयोग  के  gaz

 ह  ल्

 बारे  में

 ara  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया
 है  ;

 यदि  तो
 उसमें  क्या-क्या  सिफारिशें

 की
 गई  हैं  ate  उनके  बारे

 में  सरकार

 न  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  भोर

 यदि  तो  कब  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  है

 सिंचाई  तथा  विद्या  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धपुर  :

 oe 8-69  के ax  जी  हाँ  ।  तिहाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  के

 arta  के  ध़्यान  दो  में  भगवन् तम  समिति  की  मुख्य  खिला  रिफ

 के यवष 1 (दोदी गा वि

 a
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 प्रतिवेदन  हाल  ही  में  प्राप्त  gar  है  ate  सरकार  समिति  द्वारा  दी  गई  सिफ़ारिशों  पर

 विचार  कर  रही  है  ॥

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गजरात में  सुरत  फे  निकट  समुद्र  तल  में  तेल  का  पाया  जाना

 4890.  श्री  नंबर  लाल  गुप्त  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  बृजराज  fag :  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  सूरत  से  30  मील  पश्चिम
 में

 उथले  समुद्र  तल
 में

 तट-दूर  तेल  के  नये  भण्डारों  का  पता  लगा
 है  ;

 यदि  तो  इस  भण्डार  में  प्रतिवर्ष  कितने  तेल  के  मिलने  की  सम्भावना  है  ;

 ध्रौर

 ? e wrt  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०

 :

 खम्बात  की  खाड़ी के  तटीय  क्षेत्र  की  जो  सूरत  से  लगभग  45

 किलोमीटर  (28  मील  )  पर
 पश्चिम-दक्षिण

 की  कौर  स्थित  भूकम्पीय

 सर्वेक्षणों  द्वारा  चार  साल  पहले  मालूम  की  गई  थी  ।  कोई  नई  संरचना  नहीं  पाई  गई

 व्यघन  कार्य  शुरू  करने  से  पहले  इस  संरचना  में  तेल  की  वार्षिक  उपलब्धि  को

 बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्रल्यिबेट  क्षेत्र  में  कुछ  अनुभव  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  इस  संरचना  में  यथासमय

 व्यक्त  कार्य  शुरू  किया  जायेगा  ।

 Closure  of  Radial  Roads  in  Connaught  Place,  New  Delhi

 4891,  Shri  Hardayal  Devgun  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  statement  of  the  Ch  ic ie  f  Executive
 Councillor  wherein  it  has  been  stated  that  the  New  Delhi  Municipal  Committee  has  closed
 certain  radial  roads  in  Connaught  Place  without  obtaining  approval  of  the  Delhi  Devel-

 opment  Authority  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  against  the  New  Delhi  Municipal  Committee
 for  this  illegal  act  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minitry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Development  (  Shri  B.S  Muxthy)

 (a)  Yes,  Sir.
 ह

 (०)  The  matter  is  under  discussion  between  the  D.  D  fhe  ALI  tk 1  €  New  Delhi  Municipai
 Committee.  No  reference  has  so  far  been  made  to  the  Central  Government  in  this  connection,
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 a

 Boycet  of  Examination  by  Tibbia a  BPP  College  Students

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  : 4892,  Shri  Raguvir  Singh  Shastri

 Shri  Shinkre

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  students  who  took  admission  in  the  Tibbia  College  in  1967

 have  boycotted  the  examinations  which  have  commenced  from  the  24th  February,  1969 ;

 had  also (jb)  if  so,  the  nature  of  grievances  of  the  students  and  whether  the  students

 made  any  agitation  in  this  regard  prior  to  this  ;

 (c)  whether  itis  also  a  fact  that  only  16  hours  before  the  commencement  of  their

 examination,  the  nomenclature  of  their  degree  was  changed  from  B.  I.M.S.  to  A.B.M.S.;  and

 (d)  the  efforts  made  by  Government  to  remove  the  grievances  of  these  students  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  (  Shri  K.  K.  Shah)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (  b)  The  students  have  not  submitted  their  grievances  to  the  Examining  Body/Delhi  Admin-

 istration  in  writing.  They  have  been  agitating  for  an  assurance  that  the  examination  in  which

 they  are  reqired  to  appear  is  in  respect  of  the  B.  I.M.S.  degree.  The  students  had  also  agi-
 tated  on  a  previous  occasion  for  being  treated  as  B.J.M.  S.  students  and  for  having  the  in-

 tegrated  course  as  against  the  Shuddha  Ayurvedic  and  Unani  Course  for  which  they  were

 admitted.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  The  students  were  informed  in  clear  terms  that  the  Course  for  which  they  have
 been  admitted  is  Shuddha  Ayurvedic  and  Unani  and  they  will  not  be  allowed  to  study  the  in-

 tegrated  Course  of  B.  I.M.S.  in  the  Tibbia  College.

 गोल  ि. मसाकट  as  दिल्‍ली  A  सरकारी  क्वाटर

 4893.  श्री  प्र०  ठाकुर  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण  ड

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  Var  प्रस्ताव  है  या  निर्णय  किया  गया  है  कि  नई  दिल्ली  में  गोल

 मार्केट  क्षेत्र  में  स्थित  टाइप  4  के  सरकारी  क्वार्टरों  की  वायु  दस  वह  बढ़ा  कर  1979  तक

 बढ़ा दी

 यदि  तो  क्या  इन  क्वार्टरों  के  निवासियों  को  आवश्यक  सुविधायें  देन ेके  लिये

 इन  eared  में  पावर  कनेक्शन  दिये

 यदि  तो  धौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 परिवार  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 ao  ao  :

 जी  नहीं  ।  फिर  भी  वृहत  योजना  के  अनुसार  डी०  भाई  जेड  क्षेत्र  के  पूर्वाभास

 का  काम  हाथ  में  लिया  जा  रहा  है  wie  जब  किसी  क्षेत्र  बिशेष  के  पुर्व विकास  योजनायें

 को  afar  रूप  दिया  जाता  है  तो  वहाँ  बने  मकानों  को  गिराया  जाता  है  ।
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 गोल  मार्केट  क्षेत्र  समेत  डी०  भाई  जेड  क्षेत्र  में  टाइप  चार  के  क्वार्टरों  में

 व्य  क्लिक  किराये  दारों  से  निवेदन  किये  जाने  पर  एक  क्वाटर  में  न  सी०  का  एक  पावर  अलग

 लगाया  जाता  है  ।  एक  पावर  पलंग  के  लिए  सरकार  की  जिम्मेदारी  200  रुपये  तक  समिति

 है  कौर  किरायेदारों  को  अतिरिक्त  किराया  देना  पड़ता  है  ।  200  रुपये  से  अधिक  का  व्यय

 स्वयं  किरायेदारों
 को  वहन  करना  पड़ता  निकट  भविष्य  में  गिराये  जाने  वाले  मकानों  में

 पावर  अलग  नहीं लगाये  जाते  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 Areas  Earmarked  For  Nursery  School  in  Ramk:

 New  Delhi

 4994.  Shri  Hukum  Chand  Kackwai  Vill  the  Minister  of  Health  and

 Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  bc  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  some  areas  in  Ramkrishnapuram,  New  Delhi,  have  been

 set  apart  for  Nursery  School  >

 (  b)  whether  any  applications  have  been  received  from  some  educational  or  social  institu-

 tions  for  opening  suc  h  schools  there  ;

 (c)  if  so,  whether  any  decision  has  been  taken  thereon  $  and

 (a)  if  not,  when  a  decision  15  likely  to  be  taken  in  the  matter

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Development  (  Shri  B.  S.  Murthy):

 (a)  Yes,  there  are  25  such  Sites.

 (  b)  Yes,

 (¢)  and  (d)  Allotment  has  been  finanalized  in  4  cases.  Nine  cases  are  under  consi-

 deration.
 तकनीकी  प्रशिक्षण  कोटा  में  इंजीनियरी  प्रशिक्षुओं  को  प्रशिक्षण

 4395.  श्री  वी०  नरसिम्हा  राद  गया  सिखाएं  और  faq  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 में  स्थित  केन्द्रीय  जल  तथा  fa  ma  के  तकनीकी कोटा

 प्रशिक्षण  केन्द्र  हटाने  के  के  इंजीनियरी  के  प्रशिक्षकों  को  किस  प्रकार  का

 प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा है
 कौर  इस  समय  प्रशिक्षु पों

 की  संख्या  कितनी  है  ;

 प्रत्येक  को  frat  भ्र वधि  के  लिये  प्रशिक्षण  वृत्ति  दी  जाती

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रशिक्षकों  को  ऐसी  कोई  गारंटी  नहीं  दी  जाती  कि  प्रशिक्षण

 के  बाद  उन्हें  रोजगार  पर  लगाया  जायेगा
 ;

 शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसी  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  उन्हें  रोजगार  मिले  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  :

 प्रशिक्षार्थियों  को  मूत्रवाही
 भारी  मशीनरी  के  अनुरक्षण  शौर  मरम्मत

 में  प्रशिक्षण
 दिया  जा  vet  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  इंस  समय  50 है

 ।

 एक  वह  के  लिये  ।
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 ue

 (4)  ate  प्रशिक्षण  के  बाद  उनको  नौकरी  दिलाने  की  कोई  गारन्टी  नहीं

 दी  गई  है  ।  जिन  प्राणियों  का  प्रशिक्षण  समाप्त  हो  उनके  नाम  ate  विवरण  विविध

 परियोजना  अधिकारियों  को  परिचित  किये  जा  रहे  है  ताकि  रिक्त  स्थानों  पर  उनको  नौकरी

 देने  के  लिये  विचार  किया  जा  सके  ॥

 हौज  नईं  दिल्‍ली  में  पूरक-निहित  मकान  बनाना

 4896.  श्री  रणजीत  सिंह :  श्री  देगी  डालकर  फार्मा  :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  faataa  ओर  निर्माण ,  आवास  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हौज  नई  दिल्‍ली  में  कुछ  पृष्-निमित  मकान  बनाये

 जा
 रहे  हैं

 ।

 यदि  तो  वहाँ  ऐसे  कितने  मकान  बनाये  जा  रहे  हैं  ate  निकट  भविष्य  में

 ऐसे  कितने  मकान  बनाये  जायेंगे  ;

 दिल्‍ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  ये  मकान  किराया-खरीद  उधार  पर  बेचने

 की  क्या  प्रक्रिया  होगी  ;

 इन  मकानों  की  कुल  भुगतान  करने  की  किश्तों  प्रारम्भ

 जमा  की  जाने  वाली  राशि  शौर  खरीदारों  द्वारा  ga  राशि  का  भुगतान  कितने  समय  में  किया

 जायेगा  ;  कौर

 ये  मकान  बिक्री  के  लिये  कब  तक  तयार  हो  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  ओर  नगरीय  fara

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  Ao  मति  :

 जी

 सफदरजंग  रिहायशी  क्षेत्र  में  248  प्र बंग ठित  we  निर्माणाधीन  हैं  1  उस  क्षेत्र

 में  अघिक  क  बनाने  का  way  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आवंटन  पात्र  व्यक्तियों  में  से  लाटरी  के  द्वारा  जाता  है  ।  50  प्रतिशत

 त फ्लैट  वेतन-भोगी  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  जिनमें  सरकारी  कर्मचारी  भी  शामिल  ह  ।

 wet  के  पूर्ण  हो  जाने  के  बगर  लाभ  हानि  के  आधार  पर  कुल

 लागत  निर्घारित  की  जायेगी  ।  कुल  लागत  का  30  प्रतिशत  आरम्भिक  जमा  के  रूप  में  वसूल

 किया  जाना  है  तथा  शेष  सात  वर्षों  को  अवधि  में  मालिक  किस्तों  में  वसूली  के  योग्य है
 ।

 208  फ्लैटों  की  तीन  महीने के
 भीतर  तेयार  हो  जाने  की  संभावना है

 तथा  शेष

 aa  सात  महीने  के  भीतर  ।

 दक्षिण  दिल्‍ली  में  पूर्व-निमित  मकान

 48097.  श्री  रणजीत  fag  :  ort  सेधा a  is  od  |  ठाकर AEDS

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  March  31,  1969

 चौची  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में
 दक्षिणा  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  पूर्व-निमित

 मकान  बनाने का  प्रस्ताव  है  ;

 उनका  carer  कया  है  ;

 दिल्‍ली  में  मध्यम  राय  वाले  धौर  कम  arr  वालें  लोगों  को  ये  मकान  बेचने  का  भा घार

 क्या  होगा  ;  ats

 विभिन्न  प्रकार  के  मकानों  का  ब्याज  यदि  कोई  है  मूल्य  क्या  होगा  ?

 स्वास्थ्य  एव  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  आर  नगर-विकास  मन्त्रालय

 मे  राज्य  मन्त्री  go  wo  मृति  )  :

 248  बुलेट  ।

 ये  चार  मंजिला  gee  हेल्परों  सफदर  जंग  रिहायशी  ब्लाक  इसी  में

 बनाए  जा  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  फ्लैट  का  कुर्सी  क्षेत्रफल  लगभग  706  at  फुट

 है  कौर  इसमें  शौचालय  ate  रसोई  के  तीन  रहने  के  कमरे  होंगे  ।

 लगभग  15,000  रुपये  की  लागत  तक  के  फ्लैट  निम्न  राय  at  के  लोगों  को

 आवंटित  किए  जाते  हैं  कौर  से  afer  की  लागत  वाले  मध्य  भायेगा

 के  लोगों  को  ध्रावंटित  किए  जाते

 gael  के  ge  हो  जाने  मुल्य  का  निर्धारण  बिना  लाभ-बिना  हानि  के

 धारा  पर  जाता  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पहले  बनाए  गए  wal  का

 मुल्य  15,000  रुपये  से  28,500  रुपये  के  बीच  में

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMFORTANCE

 हनोई  जाने  वाले  रूसी  विमानों  की  भारत  के  ऊपर  से  उड़ान

 Shri  Atal  Bihari  V  ajpayee  (Balrampur)  :  I  call  the  attention  of  the  Minister  of

 External  Affairs  to  the  following  matter  of  Urgent  Public  Importance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  in  this  connection

 reported  news  that  Russian  planes  carrying  arms  for  North  Veitnam  are

 flying  from  Moscow  to  Hanoi  via  India  and  the  reaction  of  the  Govern-

 ment  of  India

 वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  दिनेश  सिंह
 :

 हथियार  धौर  सेनिक  साज-सामान  ले  जाने  वाले  किसी  भी  रूसी  जलदाय  को  भारत  के

 ऊपर  हो  कर  उत्तर  वियतनाम  शारिवा  aa  किसी  भी  स्थान  को  जाने  की  इजाजत  नहीं  दी

 गई  है  ।  भ्र सेनिक  विमान  भारत  सरकार  से  ध्रुमिर  ले  कर  भारत  होते  हुए  हनोई  श्रव्य

 आते-जाते  हैं  ।  ये  सैनिक  उड़ानें  arg  किस्म  के  विमानों  की  होती हैं  कौर  ये  विमान

 हनोई  जाते  हुए  कलकत्ता  में  डमडम  हवाई  ag  पर  उतरते  हैं  ।  इन  विमानों में  यात्री

 भोर  डाक  ध्रौर  कारगो  तो  रहता  है  लेकिन  सेनिक  साज-सामान  नहीं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  This  news  was  broadcast  from  Budapest  Radio  on
 18th  March  that  Russian  passenger  planes  would  fly  to  Hanoi  via  India  and  Pakistan  on
 an  experimental  basis  and  thereafter  Russian  planes  carrying  arms  would  go  to  Hanoi  via
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 the  said  route.  I  want  to  know  whether  this  is  correct  ?  Mr.  Speaker,  you  know  that  now

 that  a  rift  has  developed  between  Russia  aod  China,  Russia  is  looking  for  a  different  route  for

 sending  assistance  to  North  Vietnam.  The  Minister  of  External  Affairs  would  admit  that  we

 want  Paris  talks  on  Vietnam  issue  to  be  successful  and  India  would  not  do  anything  which

 might  create  tension.  I,  therefore,  want  an  assurance  that  no  country  wuld  be  allowed  to

 send  arms  to  either  North  or  South  Vietram  through  India.

 Shri  Dinesh  Singh  :  I  agree  with  the  hon.  Member,  that  we  want  a  peaceful  solu-

 tion  of  the  Vietnam  issue  and  we  would  not  like  to  do  anything  which  might  create  tension.

 The  hon.Member  need  not  worry  No  planes  carrying  arms  are  going  to  North  or  South

 Vietnam.

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  want  an  assurance  for  the  future  that  Indian  air

 space  would  not  be  allowed  to  be  used  for  the  said  purpose.

 Shri  Dinesh  Singh  :  Nothing  can  be  said  now  as  to  what  would  happen  in  future.

 Shri  Atal  Bihari  Vajapyee  I  seek  your  protection,  Sir.  He  has  said  that  Russian

 planes  carrying  arms  are  not  going  to  Vietnam  at  present.  But  what  would  be  Government’s
 reaction  in  case  permission  is  sought  in  future  to  that  effect  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  I  have  clearly  said  that  we  want  this  issue  to  be  settled  peace-
 fully  and  we  do  not  want  that  arms  should  be  carried  via  India.

 श्री  जगजोत  सिह  यात्री  हवाई  जहाजों  की  उड़ाने  कितनी  बार  होती

 रूस  के  जहाजों  में  जब  तक  कितने  यात्री  भारत  के  जरिये  हनोई  गये  हैं  ?  क्या  यह

 सुनिश्चित  गया  fe  उनमें  सिविल  यात्री  हो  जाते  हैं  ate  क्या  यह  आश्वासन

 fear  जायेगा  कि  ये  उड़ाने  प्रयोगात्मक  नहीं  ?

 श्री  fata  सिंह  हम  सुनिश्चित  करते  कि  उनमें  कुछ  का  साज-सामान  नहीं  जा

 रहा  जहाँ  तक  इन  उड़ानों  के  प्रयोगात्मक  होने  का  प्रश्न
 है  माननीय  सदस्य  जानते  हैं

 कि  श्रावण  बिना  प्रयोगात्मक  उड़ानों  के  लोगों  को  जहाँ  चाहे  पहुँचाया  जा  सकता

 जहाँ  तक  यह  प्रश्न  है  कि  ये  उड़ाने  कितनी  बार  होती हैं  स्थिति  यह  है  कि  एक  उड़ान

 17  तारीख  को  हुई  att  दूसरी  उससे  एक  सप्ताह  बाद  होनी  थी  ।

 श्री  gta  कुमार  कापड़िया  घटना  यह  हुई  कि  चीन  ने  रूस  के  विमानों  को

 उसके  क्षेत्र  से  होते  हुये  वियतनाम  जाने  की  agua  नहीं  दूसरी  घटना  यह  हुई है  कि  चीन

 ने  हाल  ही  में  इस  प्रदेश  में  रूस  के  इरादों  का  रहस्योदघाटन  किया है  i  तीसरी  बात  यह  है  कि

 इल्युशिन  18  हवाई  जहाज  कलकत्ता  से  हो  कर  गया
 है  जिसका  प्रयोग  जेट  बॉम्बर  जहाजों  के  रूप

 में  किया  जा  सकता है  ।  इन  बातों  को  देखते  हुए  यह  श्रामण्य  की  बात  नहीं  है  किसी  दिन

 हमें  पता  चले  कि  शस्त्रास्त्र  ले  जाये  गये  हैं  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  कभी  जाँच  की

 गई  है  कि  इन  जहाजों  में  सेनिक  या  साज-सामाज  नहीं  ले  जाया  रहा है
 ।

 मैं  यह  भी

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  आशय  का  कोई  स्थायी  करार है
 या

 समय
 पर  इसकी

 mana  दी  जाती  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  कोई  स्थायी  करार  नहीं  है  ।  अरब  तक  केवल  एक  हवाई  जहाज  गया

 है  शरर  उसकी  जाँच-पड़ताल  की  गई  थी  ।

 क ee
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 Papers  Laid  on  The  Table  Chaitra  10,  1891  (Saka)

 —_——  एएए

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अनुदानों  की  अनुपूरक  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  विनियोग

 लेखें  सेवाएं )

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  च०  :  मैं  श्री  मोरारजी  देसाई  की

 शोर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  av  1969-70  के  लिए  अनुदानों  की  माँगों  का  अनुपूरक  ae  1-1४)

 तथा  aa जी  संस्करण

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  ata  लेखा  परीक्षा  प्रतिरक्षा

 1969  की  एक  प्रति

 (3)  वर्ष  1967-68  के  लिये  प्रतिरक्षा  सेवाशर्तों
 के

 विनियोग  लेखे  की  एक  प्रति  तथा

 उनका  वाणिज्यिक  परिशिष्ट  ।

 [  पुस्तकालय मं
 रखें  गये  ।  देखिये  एल  ठी ०  संख्या  548/69  |

 चित्त  मन्त्रालय  मसें  राज्य  मन्त्री  (  श्री  प्र०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता  हे ं-

 (1)  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष
 कर प्रशासन  के  बारे में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग के  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति ।

 [  पुस्तकालय  में  cai  देखिये  एल०  टो  सख्या  549/69  |]

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  भ्रमित  निम्नलिखित  af

 सुनारों  की  एक-एक  प्रति  ।

 जी०  एस  771  जो  दिनांक  15  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  4

 जी०  एस०  कार  772  जो  दिनांक  15  1969  के  भारत के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 जी०  एस०  ato  773  जो  दिनांक  15  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  atte  781  जो  दिनांक  15  1969  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  8  1969  की  जी०  एस०  धार०

 240  का  छुद्र-पत्र  दिया  गया  है  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  एल०  टी०  संख्या  950/69  |

 (3)  धाय  1961  की  धारा  280  डब्ल्यू  की  उपधारा  (4)  के  ota

 निम्नलिखित  श्रधघिसूचनाप्रों  की  एक-एक  प्रति  :--

 एस०  gto  1152  जो  दिनांक  19  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  वार्षिकी  जमा  1964  में  एक  संशोधन

 किया  गया  ।
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 एस०  झपो  1153  जो  दिनांक  19  1969
 के

 भार  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  तथा  जिसके  द्वारा  वानिकी  जमा  1966  में  एक

 संशोधन  किया  गया  ॥

 [  पुस्तकालय  में  रखे  गये  /  द  लिये  एल ०
 टी०  सख्या  551/69  |

 एस०  1161  जो  दिनांक  21  1969  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  वानिकी  जमा
 1966  एक

 संशोधन  किया  गया  ।

 दीः [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल  सख्या  55269

 {4  सीमा  शुल्क  1952  की  धारा  159  तथा  केन्द्रीय  ७त्पःदन  शु  क  ate

 लवर  1944  की  धारा  38  के  ota  प्रधिसूचता  संख्या  जी  *
 एस०

 avo  780  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  15  mat  1369 के  भारत  के  राजा में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमे  दिनांक  8  1969  की  जी०  एस०  कार

 239  का  शुद्धि-पार  दिया  गया है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल ०  टी ०  संख्या  553/69  |]

 (9)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944  के  ott  जारी  गई  भ्रधिसुचनाध्रों

 संख्या  जी०  एस०  करार  602  से  जी०  qo  कार  679  तक

 तथा  जी०  एस०  कार  680  से  जी०  एस०  कार  757  तक

 एक-एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  तथा  await  संस्करण )  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखे  गये  ।  द  खायें  एल०  zo
 ०  संख्या  554  /69  |

 (6)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944  के  welt  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  839  जी  शर  जी  ०  एस०  कार  840

 की  एक  sf  जो  दिनांक  22  1969  के  भारत  के  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 [  gemma  में  रखे  गये  ।  द  लिये  एल०  टी०  संख्या  555/69  |

 (7)  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  लागु  रूप  में  बंगाल  वित्त  (  विक्रय  कर  )

 1911  की  घारा  26  की  उपधारा  (4)  के  ata  दिल्ली  विक्रय  कर

 1968  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रजी  जो  दिनांक

 9  1968  के
 दिल्‍ली  राजपत्र  में  श्रधघिसुचना  संख्या  एफ०  4

 (173)

 में  प्रकाशित  gt  थे  ।

 [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  द  लिये  एल  ०  ato  संख्या  556  /69  |
 se

 पेटेंट  विधेयक

 PATENT  BILL

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  बढाया  जाना

 श्री  रा०  बरुआ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 ag  सभा  yal  से  सम्बन्धित  विधि  को  संशोधित  तथा  समेकित  करने  वाले  विधेयक
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 ——

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिये  नियत  समय  को  अगले  सत्र  के  अन्तिम

 दिन  तक  भ्रमर  बढ़ाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 ग्रीक  ag  सभा  पेटेंटों  से  सम्बन्धित  विधि  को  संशोधित  तथा  समेकित  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति
 का  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिए  नियत  समय  को  श्रगले  सत्र के  अन्तिम

 दिन  तक  श्रग्रेतेर  बढ़ाती है  ।
 11.0

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  Motion  was  adopted.

 सभा  का

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसद-काम  तथ  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्री  रघु रामे या )
 :  श्री  फखरुद्दीन  श्रली  ध्रुपद

 की  तबियत  ठीक  नहीं है  ।  उन्होंने  मु  सभा  से  यद  विचार  करने  के  लिये  अनुरोध  करने  के

 लिए  कहा  है  कि  क्या  सभा  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  माँगें  पूरी  होने  पर  उनके

 मन्त्रालय  की  माँगों  को  किसी  ora  दिन  लेने  के  लिये  dare  होगी  ।  WH  यह  अनुरोध  भी

 करना  है  कि  सिंचाई  तथा  विद्युत्‌  मन्त्रालय  की  माँगों  को  गृह-कार्य  मन्त्रालय  की  माँगों

 के  समाप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  लिया  जाय  ॥

 को  मनोहर  लाल  स  घो  दिल्‍ली  इसके  लिए  वह  स्वयं  दोषी हैं  ।  गालिब  शताब्दी

 में  उन्होंने  अपने  ऊपर  इतना  बोला  क्यों  लिया  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  It  will  create  considerable  difficulty.  You  kirdly
 extend  the  time  of  Demands  of  the  Home  Ministry.  Possibly  he  might  get  well  by  tomorrow.

 श्री  हेम  बरुआ  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  उनकी  तवी यत  के  बारे  में  कुछ  रोशनी

 डाली  जाय  ॥

 थ्रो  स०  सो०  बनर्जी  :  हमारे  कुछ  मित्र  सिचाई  मन्त्रालय  की  माँगों  पर

 कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  हो  सकता  है  वे  कल  ही  जायें  ।  उनके  मामले  में

 सीमा  हटा दी  जाय  |

 श्री  मदुराई  पटेल  :
 जो  लोग  राज  उपस्थित  हैं  वे  चाहें  तो  राज  वाले  शरीर

 जो  उपस्थित  नहीं हैं  उन्हें  कहा  बोलने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 अध्यक्ष  समोद
 :  मुझे  राज  सुबह  10.00,  10.30  पता  चला  है  कि  श्री

 ait  seat  को  gaz  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सिंचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय

 की  माँगो ंके  बारे  में  जो  gars  गया है
 सभा  उससे  सहमत  है  ।  संशोधनों  इरादी के

 बारे  में  जो  सहायता  मुसे  हो  सकेगी  वह  मैं  अवश्य  करूगा  ।  हम  कार-मन्त्रणा  समिति

 की  बैठक  में  ५4  बजे  चर्चा  करके  न् फसला  करेंग े।

 कए एं  न
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 10  1891  प्रावधानों  की  माँगें  (az)

 सम्पदा  शुल्क  संशोधक  विधेयक

 ESTATE  DUTY  (DISTRIBUTION)  AMENDMENT  BILL

 श्री  प्र०
 ध: हैँ  मैं  श्री  मोरारजी  देसाई  की  ate  से  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  सम्पदा

 शुल्क  )
 1962  में  at  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने

 e की  अनुमति  दी  जाय  |

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  I  want  to  oppose  this  motion.  According
 to  Article  269  (2)  of  the  Constitution  the  proceeds  of  Estate  Duty  should  go  to  States.  The
 needs  of  States  should  also  be  kept  in  view,  as  has  been  recommended  in  the  Interim  Re
 of  the  Fifth  Finance  Commission.  Moreover,  Centre-State  relations  would  be  further  aggravated
 as  a  result  of  this  measure  I,  therefore,  want  that  the  amendment  should  have  been  made
 en  the  basis  of  the  final  report  of  the  Finance  Commission

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है

 कि  सम्पदा  शुल्क  1962  मेट्रो  संशोधन  करने  वाले

 घटक  को  प्रस्तुत  करने  की  ध्रुमिर  दी  जाय  (6

 प्रस्ताव  स्वात  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 भी  To  सेठी
 :  मैं  विधेयक  को  प्रस्तुत  करता  हूँ

 —

 भ्रनुदानों  की  at

 DEMADSFOR  GRANTS  (CONTD)

 गृह-काय  मंत्रालय  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मन्त्रालय  की  माँगों  पर  चर्चा  के  लिए  at  घन्टा  शेष

 जन  स्वतंत्र  पार्टी  सनौर  साम्यवादी  दल  )  का  समय  है  ।  इनके  भ्र लावा

 कांग्रेस  दल  के  एक  या  दो  सदस्य  बोलेंगे  ।  3.00  बजे  गृह-कार्य  मन्त्री  से  उत्तर  देने  के

 लिए  कहां  जायगा  ॥

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (  Balrampur  )  क  At  one  time  Sardar  Patel  was  the

 occupant  of  the  office  which  is  now  held  by  Shri  Chavan  Sardar  Patel  had  saved  the

 country  from  disintegration  by  the  merger  of  500  States.  But  today  the  country  stands  on  the

 verge  of  disintegration.  Efforts  are  afoot  to  weaken  the  Centre  and  to  arm  the  States  with

 powers  which  cannot  be  conducive  to  the  unity  of  the  country.  We  should,  therefore,  seriously
 think  over  the  challenges  to  the  unity  and  integrity  of  the  country,  find  out  their  causes  and

 remedy  them  with  a  sense  of  wisdom

 The  situation  in  Andhra is  very  explosive.  It  is  surprising  that  intead  of  finding  out  a

 political  solution  to  the  political  problem,  some  officials  of  the  Home  Ministry  have  been  sent
 there.  What  is  required  is  that  confidence  should  be  created  among  the  people  of  Telangana.
 The  leadership  has  failed  to  find  out  a  political  solution  of  the  problem.  The  problem  of

 Andra  Pradesh  needs  a  shock  treatment.  I  am  UllaAVIC  to  understand mable  nd  ae ed  to  why  the  Chief  Minis
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 ter  of  the  State  has  not  ‘tendered  his  resignation.  Those  who  want  a_  separate  Telengana
 the  State State  are  tendering  resignation  but  those  who  want  to  keep  that  region  within

 are  stuck  up  to  their  chairs.  Mr.  Speaker,  Sir,  if  you  exercise  your  influence  and  could

 find
 out  a  solution  to  this  problem,  the  whole  country  would  feel  happy  about

 it.

 Another  crisis  is  brewing  in  Jammu.  The  recommendations  contained  in  Gajendragadkar

 Report  should  be  implemented  without  delay,  otherwise  discontentment  would  increase  there  and
 Is  the  hon.  Minister, if  discontentment  is  allowed  to  continue,  the  situation  would  explode.

 Shri  Chavan  unable  to  take  steps  to  remove  the  difficulty  arisen  due  to  imbalance  in  economic

 by  taking  the  Chief  Ministers  into  confidence  ?  This  is  not  the  way  to  do  justice

 urito  ‘the  nation.  The  opposition  parties  of  Rajasthan  are  agitated  over  the  question  of  implemen-

 tatiori  of  the  recommendations  of  Beri  Commission.  While  appointing  that  Commission  the  Ad-

 vocate-General  had  given  an  assurance  that  its  recommendations  would  be  given  effect  to.  This

 can  be  solved  if  Shri  Chavan  invites  both  the  Chief  Minister  of  the  State  and  the  opposi-
 tion  partics  of  the  State  and  tries  to  resolve  it  by  mutual  consultation  and  persuasion.  But

 unfortunately  there  is  none  to  establish  this  Link.  I  am  sorry  tosay  that  the  leaders  at  the  Centre

 are
 lifeless  and  ineffective.

 Serious  thought  should  be  given  to  the  problem  ofCentre-State  relations.  Tussle  between  the

 Centre  and  the  States  ought  to  be  remedied  within  the  framework  of  the  Constitution.  But

 hhas  the  Centre  complied  with  the  provisions  of  the  Constitution  in  letter  and  spirit  during  the  last

 two  years  ?  Is  it  not  a  fact  that  the  Centre  adopted  different  yardsticks  in  different  situations  ?

 Today  we  talk  of  the  powers  of  the  Governors.  I  remember  when  two  years  ago  ShriChavan  had

 said  that  excepting  the  Articles  239(2),  200  and  356,  Governors  had  no  discretionary  powers  in

 other  matters.  A  question  had  arisen  in  Madhya  Pradesh,  which  I  would  like  the  Home  Min-

 ister  to  clarify  in  his  reply.  Can  a  Chief  Minister,  who  has  lost  the  confidence  of  the  House,
 advise  Governor  to  dissolve  Legislative  Assembly  and  is  Governor  bound  to  accept  his  advice.

 My  answer  is---no.  When  Pandit  1),  P.  Mishra  advised  the  Governor  to  dissolve  the  Legislative

 Assembly,  he  was  supported  by  the  Home  Minister  in  this  House  although  he  did  not  have  the

 majority
 behind  him.  But  when  Raja  Naresh  Chandra  Singh  said  so,  this  rule  was  not  applied  to

 him  के  9  क  ५१  (Interruptions),

 In  Bihar,  the  Legislative  Assembly  was  dissolved  on  the  advice  of  Shri  Bhola  Paswan  Shastri,

 but  in  Haryana,  the  Governor  dismissed  Rao  Birendra  Singh  Ministry  even  though  he  enjoyed

 majority  in  the  Legislative  Assembly.  In  one  State  a  Ministry  was.  dismissed  on  the  basis
 Time of  defections  and  in  Madhya  Pradesh,  Ministry  was  establishd  on  that  very  basis.

 has  come  when  we  should  clarify  the  discretionary  powers  of  Governors.  In  west  Bengal,
 4 Governor,  Shri  Dharam  Vir,  did  not  read  the  Address  prepared  by  his  Ministry,  but  in  Punjab,
 the  Governor  Shri  Pavate  read  the  Address  prepared  by  his  Ministry.

 ‘Shri  Y.  Chavan  :  He  might  have  ‘used  his  discretion....  (Interruptions).

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Will  the  Governors  use  their  discretion  according to  their
 individual  thinking  ?  No,  there  is  no  discretion  under  Article  175.  Shri  Chavan  had  clearly
 stated,  by  referring  to  the  scholarly  edition  of  the  Constitution  published  by  Shri  Seervai,

 the.  Advocate-General  of  Maharashtra,  that  except  under  three  Articles,  8.6.  239  (2),  200

 and  356,  he  Governor  functions  as  the  constitutional  head.  He  had  also  stated  that  when  an

 astTice  was  given  by  the  Chief
 Minister

 to  a  Governor,  he  was  bound  to  accept  that  advice.

 I  am  raising  a  very  important  constitutional  point.  At  least  for  the  future,  constitu-
 We tional  .provisions  should  be  made  clear  and  indisputable.  cannnot  have  different

 yardsticks  for  different  persons  or  situations.  Iam  unable  to  understand  as  to  why  the
 settin Home  Minister  is  unable  to  accept  the  suggestion  for  the  च्  ही  if g  upof  an

 inter-State
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 लि

 a  4
 Council..  Its  setting  up  Wool WOU  Ic  1  b  1.11 €  111  PY eas  ६1८11... कार्यकाल  with  the  Constitution.  We  have  now

 Oil ary  yment,  An  inter-State  Council  can  resolve entered  the  age  of  multi-party  Gov  1
 disputes

 of  this  nature.

 I  would  also  like  to  refer  to  the  question  of  Central  Government  employees.  The  Minister
 of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Shri  Vidya  Charan  Shukla,  had  announced  that  except-
 ing  a  few  dozens  of  employees  the  remaining  ones  are  going  to  be  taken  back.  Though  they
 would  be  taken  back,  cases  against  them  would  not  be  withdrawn.  I  request  that  cases  against
 them  should  also  be  withdrawn.  Recently  I  went  to  Trivandrum.  Kerafa  employees  have

 not  yet  been  taken  back.  New  difficulties  are  being  created  for  the  employees  of  the  office
 of  the  Auditor-General.  When  a  decision  has  been  taken  it  should  be  applicable  to  all  employees.
 If  any  employee  has  committed  a  serious  crime,  departmental  action  can  be  taken  against  him,
 rather  than  leaving  the  matter  in  the  hands  of  police.  Except  those  cases  in  which  charges  of

 violence  have  been  levelled  and  which  bear  evidence,  all  other  cases  should  be  withdrawn.

 In  the  end  I  will  refer  to  communal  riots.  Whenever  communal  riots  occur,  the  name
 of  my  party  is  clubbed.  A  commission  of  inquiry  was  appointed  under  the  Chairmanship  of

 Justice  Raghubar  Dayal  to  go  into  the  Ranchi  riots.  That  Commissicn  had  said  that  these
 riots  were  not  pre-planned  by  Jan  Sangh.  But  the  Government  did  not  make  that  report  public.
 Ours  should  be  a  non-communal  State,  a  secular  State.  But  does  this  mean  that  we  should  dis-
 sociate  ourselves  from  our  traditions  and  culture  ?  Some  people  objected  to  Shrimati  Ind‘ra
 Gandhi’s  breaking  of  a  coconut  at  a  ceremony.  Some  people  objected  to  a  Mohammadan
 President’s  garlanding  the  portrait  of  Sadar  Vallabhbhai  Patel  and  to  his  standing  before  the

 portrait  with  folded  hands.  I  would  submit  that  these  traditions  are  not  the  characteristics  of  a

 particular  religion.  They  are  part  of  Indian  culture.  These  are  the  matters  about  which  the

 Prime  Minister  and  others  should  make  their  views  clear.

 Dr.  Karan  Singh  had  gone  to  Patna.  I  want  to  congratulate  him  for  his  speech.  But  I
 am  pained  to  know  that  it  was  said  there  that  untouchability  is  a  part  of  Hindu  religion.  I

 am  not  prepared  to  agree  to  this.  Untouchability  is  a  sin,itis  a  blot  on  us.  It  is  wrong  to  say
 that  Shastras  recognise  untouchability.  I  will  not  accept  the  concept  of  untouchability  even  if
 the  Almighty  himself  decrees.

 A  committee  was  appointed  by  Government  to  look  into  the  conditition  of  Scheduled
 ‘castes  and  Scheduled  Tribes,  under  the  Chairmanship  of  Shri  Elaya  Perumal.  That  had  sub-

 mitted  its  report  to  the  President  on  26th  January.  But  the  report  has  neither  been  made  public
 nor  laid  on  the  Table  of  the  House.  Government  should  publish  that  report.  The  question
 of  national  integration  implies  that  Harijans  should  also  be  given  an  important  place  in  our  na-
 tional  life.  A  special  meeting  of  the  National  Integration  Council  should  be  held  to  consider
 the  problems  of  Harijans  and  Tribals.  We  have  to  assure  them  that  we  consider  them  as  our

 equals.  The  walls  between  man  and  man  have  got  to  be  demolished.  We  have  to  start  a

 national  compaign  for  the  purpose  through  the  Home  Minister.  But  the  Home  Minister  remains

 mum  and  hesitates  in  taking  an  initiative.  He  should  shake  off  his  hesitation  and  then  he
 will  get  the  support  of  all  the  parties.  We  assure  him  that  he  will  get  at  least  our  sup-

 port.

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  (Hoshangabad)  :  The  Border  Security  Force  which  guards

 our  borders  should  be  equipped  with  modern  weapons  as  the  enemy  forces  are  well  equipped.
 मै  है॥ ह 1  the  equip- Our  border  forces  cannot  bear  the  onslaught  of  the  enemy  and  hold  him  =  है

 ment  they  are  having.

 The  other  point  I  want  to  touch  is  about  judiciary.  There  are  3,56,803  cases  pending
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 in  our  High  Courts.  Many  of  them SLAC  TLL  had  b  een en  QD  11९1  nast  10  or
 रब

 mcetirce Ustlicec,.
 ending  for  the  port  iv  or  12  years. 11.0  is  a

 ridiculous  situation.  It  amounts  to  denial  of j  People  would  lose  confidence  in  the

 Judiciary  if  this  state  of  affairs  was  allowed  to  continue.  Additional  judges  should  be

 appointed  to  liquidate  these  arrears.

 I  also  want  to  draw  the  attention  of  the  Home  Minister  to  C.  B.I.  It  is  at  present
 working  under  the  Delhi  Special  Police  Act.  Its  sphere  of  work  had  certain  limits.  It
 could  not  hold  inqwires  without  the  permission  of  the  State  authorities  concerned  if  something
 happenedin  a  State?  This  shortcoming  should  be  removed  and  they  should  be  able  to  undertake

 inquiries  without  the  recourse  to  this  formality.

 श्री  do  UAo  ae  (  मिनिकाय  पोर  प्रमी नदी वी  द्वीपसमूह  )  :  भारत

 सरकार  हिसा  att  बल  के  सामने  भूपति  है  ।  इसका  बहुत  ही  बुरा  प्रभाव  हो  रहा  है  ।

 कार  को  इस  समस्या  को  जड़  से  हल  करना  चाहिये

 लक्का दीव  द्वीपसमूह  में  हम  नक्सलवादियों  की  कार्यवाहियों के  बारे  में  सुन  रहे  हैं  ।

 यह  कहा  गया है  कि  केरल  के  समान  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  यह  सच  नहीं  ।  सच

 बात  तो  यह  है  कि  लक्का दीव  की  जनसंख्या  30,000  है  कौर  क्षेत्रफल  11  वग  मील  है  ।

 सचिवालय  के  कर्मचारियों  की  संख्या  1,200  परन्तु  स्थानीय  लोगों  को  सेवायों  में  उचित

 भाग  नहीं  दिया  गया  ।  जब  स्थानीय  लोगों  की  उपेक्षा  की  गई  तो  कुछ  आन्दोलन  gar  ।  च  कि

 लक्का दीव  जनसंख्या  मुस्लिम  है  इस  नरप्रिय  घटना  का  कुछ थ्रोर  we  निकाला

 गया  ॥

 सरकार  को  समस्या  का  भ्राधघार  समझना  चाहिये  ।  सरकार  को  लक्का दीव  में  एक

 शिष्टमंडल  भेजना  चाहिये  जिसमें  संसद  में  सभी  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  होने  चाहियें
 >

 wie  जो  उनकी  समस्याध्रों  का  अध्ययन  कर  उपचारों  का  दे  ।  सरकार  को  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  शिव  लाचित  सेना  शादी  संगठन  श्राथिक  संतोष  से

 उत्पन्न  हुये  लक्का दीव
 में

 भी  यहीं  समस्या  है

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  2  बजे  स०  To  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 बजे  स०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 उपाध्यक्ष  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  In  The  Chair  | ।

 श्री  पी०  एम०  संसद  :  जहाँ  तक  लक्का द्वीप  समूह  के  झा थिक  विकास  का  सम्बन्ध

 पिछली  तीन  योजनाओं  में  बहुत  कम  राशि  नियत  की  गई  थी  भोर  यहाँ  तक  कि  मंजूरशुदा

 राशियाँ  भी  व्यय  नहीं  की  गई  ।  चौथी  योजना  में  काफी  राशि  दी  जानी  चाहिये  ताकि  मीन क्षेत्र

 gain  जो  कि  केवल मात्र  उद्योग  उचित  विकास  किया  जा  सके  ॥

 यहाँ  पर  डाक्टरों की  भी  बहुत  कमी है
 ।  केन्द्र  को  डाक्टर  भेजने  चाहिये

 ।  तृतीय  तथा

 चतु  श्रेणी  के  लिये  सरकार  को  स्थानीय  लोग  भर्ती  करने  चाहियें  ।  कई  समस्याप्रों का  यूल

 कारण  यह है  कि  यहाँ  के  लोगों  के  लिये  रोजगार  के  भ्र वसर  बहुत  कम  हैं  ।
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 मांगें  )
 ना

 नेफा  के  सम्बन्ध  में  कई  समितियाँ  नियुक्त  की  गयी  हैं  ।  रिंग  समिति  ने  कहां  था  कि

 नेफा  के  पाँच  जिले  सड़कों  द्वारा  मिलाये  जाने  चाहिये  और  जनता  के  प्रतिनिधियो  को  स्थानीय

 विकास-कार्यों  के  साथ  सहयोजित  होना  चाहिये  ।  ufer  समि  ने  az  भी  सिफारिश  की  थी

 कि  नेफा  के  स्कूलो  में  हिन्दी  पढ़ाई  जानी  चाहिए  नेफा  के  लोगो  की  यह  भी  माँग हैं
 कि

 सचिवालय  नेफ़ा  में  ही  होना  चाहिये  ।  परन्तु  इसमें  से  श्रभी  तक  कोई  भी  aia  नहीं  की  गई  ।

 say  att  नेफा  के  बीच  जो  सीमा-विवाद  है  उसे  शीघ्र  निपटाया  जाना  नेफा

 में  एक  ate  कठिनाई  है  fe  वहाँ  भ्रत्यावश्यक  वस्तु त्न ों  की  दुकाने  नहीं  हैं  ।  इसका  परिणाम

 यह  है  कि  नेफा  के  लोगों  को  सीमा  लांघ  कर  तिब्बत  में  जाना  पड़ता  है  ।  सरकार  को  उनको

 यह  सुविधा  देने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 मेरा  एक  सुभाव  यह  है  कि  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  जो  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर  जाते

 ए
 ने

 उन्हें  तीन  ay  से  अधिक  वहाँ  न  रखा  जाये  ।  संघ  राज्य क्षेत्रों  में  पुलिस

 तथा  प्रशासन  के  लिए  एक  ही  पदाली  होनी  चाहिये  ।  उससे  संघ  राज्य क्षेत्रों  की  कई  समस्या ग्र ों

 को  सुलझाने  में  प्रा सानी  होगी  ।

 श्री  पो०  गोपालन  (  तेलीचेरी  )  सर्वप्रथम  केन्द्र-राज्यों  के  सम्बन्धों  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हूँ  ।  1947  से  पहले  जब  कि  देश  में  स्वतंत्रता  आन्दोलन  चल  रहा  भर मने जों

 ने  पुलिस  पर  एक  करोड़  से  अधिक  व्यय  नहीं  किया  ।  परन्तु  wa  यह  व्यय  30  गुना  अधिक

 हो  गया है  ।  यद्यपि  शांति  wit  व्यवस्था  बनाए  रखने  का  कार्य  राज्यों  का  है  फिर  भी  केन्द्र

 ने
 अपनी  पुलिस  बनाई  है  केन्द्रीय  चीजें  पुलिस  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  पर  व्यय  8  करोड़  से  बढ़ा  कर  156  करोड़

 कर  दिया  है  जिसका  wa  है  कि  सरकार  किसी  निश्चित  कार्यक्रम  पर  चल  रही  है  ।  हाल  ही  में

 गह-कार्य  मंत्री  ने  राज्यों  में  केन्द्रीय  रक्षित  दल  के  बनात  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 करण  दिया  ।  उन्होंने  कहा
 :''

 केरल  पश्चिमी  बंगाल  सरकारों  द्वारा  इन  राज्यों  में  केन्द्रीय

 रिजवें  पुलिस  के  तनाव  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  आपत्तियों  को  देखते

 लय  ने  ag  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  जिंदा  उसे  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पति  को  हानि  पहुँचने  का

 खतरा  होगा  कौर  स्थानीय  पुलिस  qa  संरक्षण  देने  में  असफल  रही  तो  उसके  पास

 उसके  सिवाय  कौर  कोई  चारा  रहेगा  कि  वह  बिना  राज्य  सरकार  का  परामर्श

 लिए  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  को  cara  करे  1.0  यह  बहुत  खतरनाक है  ।  शांति  शौर  व्यवस्था  बनाए

 रखने  का  श्रमिक  राज्य  सरकारों  को  है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उनका  शध्रघिकार  छोड़ना

 चाहती  है  जो  संविधान  से  ध्रनुसार  राज्य  सरकारों  का  है  ।  ऐसा  भी  दिन  श्र  सकता  है  जब

 राज्य  पुलिस  कौर  केन्द्रीय
 रिज  पुलिस  के  बीच  मूठ-भेड़  हो  सकती  है  कौर  देश  में  युद्ध  छिड़

 सकता है  ।

 इस  प्रकार
 केन्द्र

 के  सम्बन्धों  में  सुघार  नहीं  हो  सकता  ।  उसका  as  यह  gar

 कि  केन्द्र  पुलिस-राज्य  बना  रहा  है  ।  कोई  भी  राज्य
 इसे  सहन  नहीं  करेगा  ।  नहीं  श्राप

 नीतिक  क्षेत्र  में  हार  चुके  हैं  वहाँ  श्राप  केन्द्रीय  रक्षित  दल  भेजना  चाहते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  मैं

 कहूँगा  कि  संसदीय  लोकतन्त्र  को  सबसे  ध्वजिक  खतरा  केन्द्र  के  सत्तारूढ़  दल  से  है  भोर  इस

 केन्द्रीय  रक्षित  दल  से  गूट्द न्य्द्ध  छिड़  सकता हैं
 ।
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 गृह-मंत्रालय  देश  के  तथाकथित  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  से  निपटने के  लिए  कौर  प्रतीक

 शक्तियाँ  चाहता  हमारे  दल  पर  राष्ट्र-विरोधी  होने  का  आरोप  लगाया  गया  हम

 मंत्रालय  से  ग्रे  अ्राचरण  का  कोई  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  नहीं  करना  चाहते  ।  हमारा  दल  जनता

 में  पूरा  विश्वास  रखता  है  सनौर  हम  तदनुसार  कायें  करेंगे  ।

 कुछ  कांग्रस  जन  विभिन्न  विदेशी  एजेंसियों  से  धन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  दिन  पहले

 गृह-मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  केरल  के  श्री  जाज॑  थामस  ने  पिछले

 चार  वर्षों  के  दौरान  अमरीका  की  बहुत  सी  एजेंसियों  से  16  लाख  रुपये  प्राप्त  किये  श्री

 थामस  केरल  विधान  सभा  में  atta  frag  मण्डलीय  दल  के  उप-नेता  हैं  ।  क्या  गृह-स्त्री  ने

 इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  श्री  थामस  को  कहाँ  से  धन  प्राप्त  होता  है  ध्रौर  वह  उस  घन

 को  किस  तरह  खर्चे  कर  रहा  है  ?  गृह-मंत्री  इसकी  पुरी  जाँच  करने  के  लिए

 तेयार  हैं

 लगभग  2  वर्ष  पहले  गृह-मंत्री ने  सभा  को  श्राइवासन  दिया  था  कि  सी०  भाई  ए०  की

 गतिविधियों  के  बारे  में  पूरी-पूरी  जाँच  की  जायेगी ।  हमें  यह  मालुम  नहीं  है  कि  कया  कुछ

 पड़ताल  की  गई  हैं झ्र  इस  प्रतिवेदन  को  सभा  में  पेश  क्यों  नहीं  किया  गया है  ।  सी  ०  भाई

 wo  देश  के  सभी  भागों  सभी  संस्थाओं  जिनमें  सरकारी  संस्थायें  भी  शामिल  प्रवेश

 कर  गई  इस  तरह  के  भी  कुछ  आरोप  लगाये  गये  हैं  कि  कुछ  मंत्री  भी  सी०  भाई

 के  प्रभाव  में  सरकार  इस  बात  का  पता  लगाने  में  सफल  रही  है  कि  सी ०  भाई  ए0०  क्या

 कर  रही है  ।  हाल  ही  में  भाई  ९  हू  नामक  पुस्तक  प्रकाशित  हुई  है  जिसमें

 इस  देश  के  सी  से  अधिक  alo  शराब  ए०  एजेंटो ंके  नाम  Me  पते  दिये  गये हैं  ।  क्या

 कार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच-पाताल  की
 है  ?

 aia  से  ही  इस  तरह  की  शिकायतें  की  जाती  रही  हैं  कि  एशिया  फाउन्डेशन

 सी०  भाई  ए०  की  संस्था  है  ।  लेकिन  गृह-मंत्रालय  ने  इन  शिकायतों  की  ake  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  att  यह  संस्था  14  वर्षों  तक  इस  देश  में  कार्य  करती  रही  ।  अमेरिका  के

 समाचार-पत्र  न्यूयार्क  टाईम्स  द्वारा  एशिया  फाउन्डेशन  का  भंडाफोड़  कर  दिये  जाने  के  बाद

 हो  गृह-मंत्रालय  ने  इस  देश  में  इस  संस्था  को  समाप्त  करने  का  निश्चय  किया  ।  श्र  तक  सरकार

 यह  पता  नहीं  लगा  सकी  कि
 वे  देश  में  क्या  करते  हैं भ्रोर  कैसे  कार्यवाही  करते  उनकी

 गतिविधियों  की  जाँच  नहीं  की  गई  ।  देश  की  एकता  तथा  सावंभौमिकता  की  रक्षा  करने  के

 लिए  इन  चीजों  की  पूरी  जाँच  की  जानी  चाहिए  ।  भूतपूर्व  सी०  कराई  ए०  एजेंट  श्री  जोहन

 स्मिथ  ने  कहा  है  कि  सी  ०  भाई  ए०  सेना  में  भी  प्रवेश  कर  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ

 कि  क्या  सरकार  इस  देश  में  ato  ago  ए०  की  गतिविधियों  की  पूरी  जाँच  करने  के  लिए

 तेयार  है  ?

 कांग्रेसी  नेता  शौर  मंत्रीगण  राष्ट्रीय  एकता  के  बारे  में  बढ़ा-चढ़ा  कर  बातें  करते  हैं  ।

 लेकिन  इस  देश  में  दलवाद  att  साम्प्रदायवाद  की  प्रवृत्तियाँ  जोर  पकड़  रही  हैं  ।  शिव  सेना  द्वारा

 नामक  एक  शान्ता ठीक  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  शिव  सेना  के  लोग  दक्षिणा  भारत  के  लोगों

 को  महाराष्ट्र  से  निकालना  चाहते  हैं  कौर  वे  इस  पत्रिका  में  इस  तरह  का  प्रचार  करते  हैं  ।

 जब  उन्होंने  अपनी  वर्षगाँठ  मनाई  तो  भारत  के  श्री  चव्हाण  ने  इसकी  श्रष्यक्षता की  ।

 इस  तरह  राष्ट्रीय  एकता  तथा  भावात्मक
 एकता

 HA  लाई  जा  सकेगी ?
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 शो  ava  राव  चव्हाण :  माननीय  को  गलत  बताया  गया  है  ।  मैंने  पहलीਂ

 वर्षगांठ  के  अवसर  पर  इसको  श्रष्यक्षता  नहीं  की  ।

 एक  मानवीय  सदस्य :  श्री  वा०  पी०  नायक  ने  इसमें  भाग  लिया  ॥

 श्री  प०  गोपालन  :  इसकी  श्रथ्यक्षता  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  की  सतो  भी  यह  एक

 बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 बंगलौर  कौर  देश  के  wer  भागों  में  ake  साम्प्रदायिक  दंगे

 हो  चुके  हैं  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ake
 जनसंघ

 दो  शक्तियाँ  इसके  लिए  मुख्य  रूप  से

 जिम्मेदार  हैं  ।  वे  साम्प्रदायिक  विचारों  का  खुला  प्रचार  कर  रहे  हैं  ate  मुसलमानों  के  विरुद्ध

 हिन्दु प्र ों  को  खुले ग्राम  भड़का  रहे  हैं  ।  लेकिन  भारत  सरकार  इनको  लोकतन्त्रीय  संगठन  मानती

 है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूँगा  कि  देश  में  तेजी  से  बढ़  रही  साम्प्रदायिक  प्रवृत्तियों

 को  रोकने  के  लिए  तथा  देश  की  एकता  ध्रौर  ध्रवण्डता  को  बनाये  रखने  के  लिए  कौन-से  ठोस

 कदम  उठाने  उनका  विचार  है  ?

 केन्द्रीय  सरकार  की  यह  एक  नियोजित  चाल  है  कि  केरल  की  संयुक्त  मोर्चा  सरकार

 को  बदनाम  किया  जाये  कौर  साम्यवादी  दल  को  सरकार  से  gan  कर  दिया

 जाये  ।  केन्द्रीय  श्री  गोबिन्द  जब  भी  केरल  जाते  उनकी  केरल  की  पुलिस

 तथा  अन्य  श्रषिकारियों  के  साथ  ya  बातचीत  होती  है  ate  केरल  में  संयुक्त  मोर्चा  सरकार

 को  बदनाम  करने  के  लिए  षडयन्त्र  रचा  जाता  है  ।  इस  षडयन्त्र  के  परिणामस्वरूप  पुलिस

 केरल  राज्य  में  गोली  तथा  लाठी  चला  रही  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  केरल  कें  राज्य

 श्री  विश्वनाथ  ने  सरकार  से  साम्यवादी  दल  को  बगल  करने  कें  लिए  कुछ  नेतायों

 तथा  मन्त्रियों  से  सम्पक  स्थापित  किया  ।  लेकिन  इस  बात  का  पर्दाफाश  हो  गया  ait  वह

 अपने  प्रयास  में  सफल  न  हो  सके  ।  इस  तरह  सरकार  को  गिराने  के  लिए  राज्यपाल  का  भी

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  गृह-मन्त्री  ऐसी  नीति  aga  हैं  तो  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध

 नहीं  सुधरेंगे  ate  इससे  देश  का  विभाजन  होगा ।  इसे  alee  समय  तक  सहन  न  किया  जायेगा  ।

 Shri  M.  A.  Khan  (Kasganj)  :  Once  list  has  been  given  by  the  parties,  it  is  expected
 that  the  m2mbers  will  be  asked  to  speak  according  to  that  list.  But  this  is  not  being  done.  It
 is  not  proper  to  ingore  the  person  at  No.  5  and  call  the  person  at  serial  No.  11  or  12.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  के  दल  का  समय  खत्म  हो  गया  है  ।

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  Though  our  calling  attention  notice  about  farmers

 has  been  admitted  stillit  is  not  being  taken  up  for  discussion.  It  is  unfair.

 (The  Hon.  Member  left  the  House)

 सानना  सदस्य सदन  त्याग  कर  चले  गये

 धि  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  Calling  attention  notice  of  Shri  Randhir

 Singh  relates  to  prices  of  foodgrains.  It  has  been  pointed  twice  in  the  Order  Paper  but  has  not
 been  taken  up  for  discussion.  We  would  like  to  know  the  procedure  of  the  House  in  this  regard  ?

 Pras उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  we  सही  याद  है  तो  प  नियतन  सभा  की  अनुमति  से  किया

 गया  था  |
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 श्री  पाओ काई  हालंकि  :  ग्रह-मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  मनीपुर  की

 पिछलें  as  की  सफलताओं  का  veda  किया  गया  लेकिन  वहाँ  की  समस्यायें  प्रभी  तक

 नहीं  gent  गई  हैं  ।  मनीपुर  wt  मनीपुर  से  बाहर  के  लोग  राष्ट्र  के  मामलों  में  भाग  लेने

 के  लिए  संघ  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  एक  दूसरी  कठिनाई  संचार

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  जिसके  कारण  मणिपुर  मुख्य  भारतीय  समाज  से  बिल्कुल  अलग

 हो  गया  उस  क्षेत्र  में  एक  भी  रेलवे  लाइन  नही ंहै  ।  इसलिए  रेलवे  मन्त्री  कों  भविष्य  में

 वहाँ  कम  से  कम  एक  रेलते  लाइन  ब्रितानी  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ॥

 विद्रोही  नागा  आन्दोलन  के  आरम्भ  से  ही  सरकार  मणिपुर  की  भोली-भाली  जनता  के

 जीवन  का  संरक्षण  करने  की  बात  पर  विचार  कर  रही  होम  गाड  संगठन  पिछले  अनेक

 वर्षों  से  कार्य  कर  रहा  लेकिन  यद  संतोषजनक  नहीं  है  ।  प्रघिकारीगण  al  इच्छा  से

 जहाँ  चाहते  वहाँ  games  संगठन  कायम  कर  रहे  हैं  जर्बाक  लोग  इसे  अधिक  मामिक

 स्थानों  पर  कायम  करना  चाहते हैं  i  यदि  इस  कार्य  के  लिए  जनता  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श

 किया  जाये  तो  यह  संगठन  aga  प्रभावशाली  बन  सकता  है  ।

 बाहरी  मनीपुर  में  अनुचित  जातियों  धौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  स्थान

 झ्रारक्षित  किये  गये  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसमें  मनीपुर  की  घाटी  का  एक  भाग  भी  शामिल

 किया  गया  ऐसा  आबादी  के  श्राघार  पर  किया  गया  है  ।  लेकिन  इस  तरीके  से  पिछड़े

 वर्गों  के  लोगों  जोर  प्रत्पसंख्यकों  के  हितों  का  पर्याप्त  रूप  से  संरक्षण  नही  किया  जा  सकता  ।

 इसलिए  मनोपुर  की  घाटी  का  जों  भाग  बाहरी  मणिपुर  में  शामिल  किया  गया  उसे

 तत्काल  निकाल  दिया  जाये  ताकि  ख़ादिम  जातियों  के  हितों  का  संरक्षण  किया  जा  सके  ।

 1064  में  भारत  सरकार  तथा  नागाओं  में  एक  समझौता  ग्रा  ati  उस  सुभीते में

 मनीपुर  के  तीन  सब-डिविजन  उस  क्षेत्र  में  शामिल  किये  गये  जो  aa  युद्धविराम  के  भ्रन्तगंत  ar

 गये  हैं  ।  युद्धविराम  से  लाभ  उठा  कर  fads  नागा  इन  तीन  सब-डिवीजनों  के  लोगों  को  तंग
 ~~

 करते  है  ।  इसलिए  जो  ये  तीन  सब-डिवीजन  युद्धविराम  समझौता  शामिल  किये  गये

 उन्हें  तत्काल  उससे  दिया  जाना  चाहिए  ।

 डा०  म०  संतोष  वर्तमान  समय  में  बदलती  हुई  राजनैतिक  स्थिति  को

 देखते  हुए  गृह-किये  मन्त्रालय  को  वास्तव  में  अपने  कार्य  में  गतिशील  बनना  चाहिए  ।  हम  तीन

 गम्भीर  सदस्यों  में  फँसे  हुए  हैं  अर्थात्  विभिन्न  सरकारों  की  श्रान्तारिक  सुरक्षा

 भोर  राज्यों  के प्त्दर  एकता  का  न  होना  तथा  विघटन  की  आशंका  ।  हमने  जो  राजनीतिक  ढाँचा

 बनाया  ये  उसी  के  परिणाम  हैं  धौर  ag  श्रावक  है  कि  गृह-कार्य  मन्त्रालय  को  न  केवल

 afer  होना  चाहिए  ate  उन  विशेष  स्थानों  में  समुचित  व्यवस्था  जुटानी  अधिक

 स्थायी  सुधारक  उपायों  का  प्रयास  भी  करना

 दल  बदलने  की  प्रवृत्ति  से  भ्रंस्थिरता  ar  गई  है  ।  इससे  न  कंवल  राज्यों  को  बल्कि  केन्द्रीय

 सरकार  को  भी  खतरा  है  ।  यदि  अस्थिरता  फल  जाती  है  अ्रौर  कुछ  राज्यों  तथा  दिल्‍ली  में

 एक-साथ  सरकारों  का  पतन  हो  जाता  है  तो  इससे  संकट  पदा  हो  इस  स्थिति  का

 कारण  शायद  यह है  कि  इस  देश  में  राजनीति  वर्षों  से  इसी  ढाँचे  में  चली  भा  रही  है  जिसमें
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 व्यावहारिक  रूप  से  राजनीतिक  मामले  एक  तरह  कें  व्यापारिक  उद्यम  बन  गये  हैं  ।  राज  लोग

 चुनावों  में  अधिक  धन  aa  करते हैं  कौर  इसलिए  यह  स्वाभाविक  है  कि  वे  इससे  कुछ  लाभ

 उठाने  की  तराशा  करें  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  चुनाव  कानून  में  परिवहन  fear  जाये  ॥

 चुनाव  कानून  में  इस  तरद्  संशोधन  किया
 जाना  चाहिए  कि  चुनाव  खर्च  नियन्त्रित  किया  जा  सके

 ate  योग्य  व्यक्तियों  कों  चु नाव लड़ने  का  अवसर  मिल  सके  ।  चुनाव  आयोग  की  इस  दिशा  में

 अ्ावद्यक  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 इस  देश  में  दुसरा  खतरा  आन्तरिक  सुरक्षा  मुक्के  ara  ही  नहीं  वरन्‌  पूरा

 विश्वास  है  कि  नये  चुनाव  आयुक्त  चुनाव  खर्चे  में  कमी  कराने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय

 अपनायेंगे  |

 आजकल  प्रत्येक  राज्य  में  भ्रराजकता  फेल  गई  जो  लोग  अराजकता  फैलाने  का

 काम  कर  रहे  हैं  ate  विभिन्न  लोगों  में  घणा  का  प्रचार  कर  रहे हैं  वे  भ्र पने  क्षेत्र  में  शीघ्र  ही

 धपने  क्षेत्र  के  नेता  बन  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  कार्यों  से  थे  लोग  राजनीति  में  लाभ  उठाते

 हैं  ale  चुनावों  में  निर्वाचित  हो  जाते हैं
 alt  उनकी  श्रपनी  सरकार  बन  जाती  है  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  नक्सलवादी  उपद्रव  होते  हैं  लेकिन  इन  बातों  की  तरफ  गम्भीरता  के  साथ  ध्यान

 नहीं  दिया  गया है  ।  हमने  इन  बातों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  भी  नहीं  की  है  ।  वर्गो-धूणा  के

 अ्रलावा  भाषा  सम्बन्धी  पूरा  भी  फैलायी  जाती  है  ।  हर  स्थान  पर  प्रत्येक  ने  शिव  Bar  की

 निन्दा  की  है  ।  उन्होंने  इसकी  निन्दा  केवल  शब्दों  में  की  कार्य  द्वारा  नहीं  ।  इन्होंने  ऐसी

 सेनाशध्रों  का  wa  करने  के  लिए  उंगली  तक  नहीं  हिलाई  है  ।  यदि  सत्तारूढ़  सरकार  कुछ  वर्गों

 के  लोगों  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  आन्दोलनों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  करती  है  तो  उसे

 अपने  ऊपर  यह  आरोप  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  अपराध  की  दिशा  में  वहीं  उकसावा

 देती है

 कहा  गया  है  कि  देवा  के  श्राप-संख्याओं  को  पूरा  संरक्षण  प्राप्त है
 ।  यह  दावा  भरना

 ठीक  नहीं  है  क्योंकि  ईसाई  ध्रत्प-संख्यकों  के  साथ  भेद-भाव  किया  जा  रहा  है  ale

 चित  जाति  के  व्यक्ति  को  ईसाई  बनाया  जाता है  तो  उसे  सामान्य  रियायत  wat  मिलती

 लेकिन  सर्दी  भ्रनुसुचित  जाति  के  व्यक्ति  को  ईसाई  से  फिर  हिन्दू  बनाया  जाता  तो  उसे  सभी

 रियायतें  मिलती  हैं  ।  यह  एक  पक्षपातपूणਂ  रवैया  aa  इसे  रोका  जाना

 एक  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति  को  हिन्दू  बनाये  जाने  पर  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाती

 वे  सभी  सुविधाएं  ईसाई  बनाये  जाने  पर  भी  दी  जानी  चाहिए

 देश में  कलह  तथा  विघटन  के  बारे  में  मैं  कुछ  शब्द  कहूँगा
 ।  mae  राज्यों  में  भ्र स्थिर

 सरकारों  के  प्रभावी  बहुत  झगड़े  चल  रहे  हैं  ।  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  को  गठन  कर  हमने

 देश  को  एक  छिन्न-भिन्न  अंडे  की  शकल  दे  दी  है
 ।  राष्ट्रप्रेम  को  तुलना  में  भाषा  पर  आधारित

 देश-भक्ति  का  जोर  श्रमिक  हो  गया  हरेक  राज्य  जोर  भ्रमित  बंटवारा  चाह  रहा

 पंजाब  कौर  श्रीराम  का  उदाहरण  हमारे  सामने
 है

 ।  देश  विघटित  होता  जा

 रहा
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  को  इसका  कोई  हल  निकालना  चाहिए  ताकि  इस  प्रवृत्ति  को  रोका

 जा  सके ।  मेरी  निजी  राय  है  कि  विचारों  में  समानता  तथा  अभिव्यक्ति  में  एकता  लाने  के  लिए

 एक  बातचीत  के  माध्यम  भ्रर्थात्‌  भाषा  बनाना  जरूरी  है  ।  इसलिए  याद  जरूरी  है  कि

 हम  ars  यह  संकल्प  करें  कि  प्रशासन  तथा  समूचे  देश  की  केवल  एक  ही  भाषा  होगी  ।  यदि

 हम  एक  साथ  भाषियों  को  रहने  देंगे  तो  उससे  अनेक  झगड़े  तथा  कठिनाइयाँ  पैदा  होंगी  ।

 भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  तामील  arg  सरकार  को  यह  अनुमति  दे  कि  राष्ट्रीय  सेना

 छात्र  दल  में  भंवर
 जी

 शब्दों  का  प्रयोग  किया  जाये  ।  आखिरकार  wast  को  हिन्दी  के  साथ-साथ

 रहना  है भ्रौर  चूँकि  छात्र  सेना  दल  हमारे  प्रतिरक्षा  कार्यक्रमों  का  एक  wa  है  इसलिए

 भाषा  विवाद  के  परिणामस्वरूप  एक  कौर  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  शौर  दूसरी  कौर  तामिल  नाडु

 छात्र  सेना  दल  बन  जाना  राष्ट्र के  लिये  अच्छा  लक्षण  नहीं  है  ।

 श्री  राम  नारायण  रेडडी :  तेलंगाना  में  हराया  हुई  गम्भीर  स्थिति  की  घोर  केन्द्रीय

 सरकार  ने  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  गृह-कार्य  मंत्री  ने  इसके  प्रति  नौकरशाही  रुख  अपनाया

 है  पौर  कुछ  ग्राम  सी ०  एस०-श्रफसरों  को  शामिल  कर  एक  दल  नियुक्त  किया है  जेसे  कि

 वे  इस  स्थायी  को  वहाँ  जाते  ही  सुलभा  लेगे  ।  तेलंगाना  की  समस्या  वास्तव  में  इस  कारण  से

 पेदा  हो  गई  है  कि  aes  प्रदेश  को  बनाते  समय  जो  वचन  दिये  गये  थे  वे  नहीं  निभाये  गये  ।  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  तेलंगाना  एक  पृथक  राज्य  हो  ।  1955  में

 रिपोर्ट  प्रकाशित  होने  के  बाद  ais  लोगों  ने  तेलंगाना  के  विकल्प  में  कुछ  परिमाण  देने  का

 प्रस्ताव  रखा  था  दौर  उन्हीं  परिवारों  के  gare  पर  इन  दोनों  प्रदेशों  का  tama  हो  गया  ॥

 तत्कालीन  गृह  मंत्री  श्री  गोबिन्द  बल्लभ  पन्त  ने  श्रामण्य  के  नेतायों  के  द्वारा  से  इस  विलय  के

 लिए  रखे  गये  पारत्राणों  का  समर्थन  क्या  धौर  यह  श्राइवासन  दिया  कि  इन  परिवारों

 को  न  केवल  क्रियान्वित  किया  जायेगा  वरन  उन्हें  कानूनी  रूप  भी  दिया  जायेगा  ।

 इन  परित्राणों  को  कानूनी  रूप  देने  के  लिए  ge  मंत्रालय  ने  तीन  कदम  उठाये  जो  ये

 हैं  :  अनुच्छेद  271  के  श्रन्तगंत  1  1958  को  राष्ट्रपति  का  एक  mea  जारी  कर

 उस  क्षेत्र  के  लिए  एक  प्रादेशिक  समिति  कुछ  विशिष्ट  विषयों  को  निपटाने  के  लिए  नियुक्त  की

 गई  ।  आदेश में  यह  भी  कहा  गया  कि  राज्यपाल  का  काय  यह  देखना  होगा  कि  परिवारों  को

 क्रियान्वित  क्या  जाये  ।  लेकिन  राज्यपाल  ने  यह  देखने  की  कभी  कोशिश  नहीं  की  कि

 परिमाण  लागू  किये  गये  या  नहीं  ।  इस  बारे  में  उसने  केन्द्रीय  सरकार  को  कभी  सुचना

 नहीं दी  ।

 राष्ट्रपति  saa  के  खण्ड  164  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  क्षेत्रीय  समिति

 कीं  बैठकें  गुप्त  रुप  से  विधान  सभा-भवन  के  इन्दर  प्रायोजित  की  जायेंगी  ।  इस  उपबन्ध

 ने  meas  समूचे  प्रभाव  को  निष्फल  कर  दिया  है  ।  ठीक  इस  अवांछनीय  खण्ड  के  कारण

 क्षेत्रीय  समिति  की  समग्र  कायंवाही  गुप्त  रखी  गई  है  कौर  इस  कारण  कुछ  भी  प्रकाशित  नहीं

 हो  सकता है
 शौर  जनता  या  किसी  श्रव्य  अधिकारी  की  जानकारी  में  कुछ  भी  नहीं

 झा  सकता है  ।-
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 aa

 आदेश  के  खण्ड  8  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  मंत्रि-परिषद्‌  कौर  क्षेत्रीय

 समिति  के  बीच  क्षेत्रीय  समिति  के  निगाह  कार्यान्वित  करने  में  मतभेद  तो  राज्यपाल  अ्रपने

 विवेक  के  अनुसार  निर्णय  जो  मंत्रि-परिषद्‌  पर  बाध्यकारी  होगा  ।  लेकिन  वहाँ  जो

 भी  राज्यपाल  भेजा  उसने  अभी  तक  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  श्रीनगर  के  नेता  8

 परिवारों  को  ज्ियान्वित  न  करने  में  अपने  जो  चाहे  विचार  रखते  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार

 ने  यह  सुनिश्चित  नहीं  किया  है  कि  तेलंगाना  के  लोगों  को  दिये  गये  परिवारों  को  कारगर  ढँग

 से  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।

 एक  धौर  सांविधिक  परिमाण  दिया  गया  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  तथा  भाषायी

 संख्यक  आयुक्त  की  सिफारिशों  पर  लोक  विषयक  1957

 पास  किया  गया  ।  जहाँ  तक  तेलंगाना  से  सम्बन्ध  एक  अस्थायी  उपबन्ध  के  रूप  में

 यह  अधिनियम  प्रनुच्छेद  16(3,  के  श्रपवादके  रूप  में  पस  किय  गया  परन्तु  पिछले  12

 वर्षों  में  इसे  कभी  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  अर  इसीलिए .  इसे  कभी  चुनौती  नहीं  मिली  ।

 लेकिन  जब  इसे  क्रियान्वित  किये  जाने  की  बात  चली  तो  oer  के  जिन  कर्मचारियों  ने  यह

 सोचा  कि  इससे  उनके  हितों  पर  दुष्प्रभाव  उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  ध्रौर  उच्च  न्यायालय

 की  शरण  ली  धौर  यह  बताते  हुए  कि  संसद्‌  को  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने

 का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  फैसला  दिया  कि
 संसद  किसी  समूचे

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  कानून  बना  सकती  है  ।  हालांकि  संसद्‌  ने  इसकी  अवधि  पाँच  साल  के  लिए

 बढ़ाने  का  शभ्रधिनियम  पास  कर  पर  वह  कुछ  नहीं  कर  सकती  ॥

 दुर्भाग्यवश  उच्चतम  न्यायालय  ने  अघिनियम  की  धारा  3  हटा  दी  है  ।  यह  न्यायालय

 समस्त  अधिनियम  को  ही  कर  देता  तो  हम  ga  होते  क्योंकि  फिर  पुराने  मुल्की  नियम  जौ

 तेलंगाना  क्षेत्र  उस  क्षेत्र  कों  श्रीनगर  प्रदेश  से  मिलाने  के  बाद  TY  थे  वे  ay  रहते  जक  तक

 कि  उन्हें  संसद्‌  द्वारा  रद्द  नहीं  कर  जाता  था  उनमें  संशोधन  नहीं  कर  दिया  जाता  twa

 हमारे  सामने  एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  इस  भ्र धि नियम  के  मुल्की  नियमों
 में  हमें  जो  लाभ

 मिलता  था  बह  समाप्त  हो  गया
 है  क्योंकि  मुल्की  नियमों  को  धारा  2  के  अन्तर्गत  रद  कर  दिया

 गया  किन्तु  घारा  2  को  नहीं  हटाया  गया  ।

 अब  हमें  देखना  चाहिये  कि  हम  संविधान  के  अधीन  क्या  कर  सकते हैं  ।  हमें  एक

 तुलसी  राज्य  बनाने  के
 सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिये  ।  हमें  विशेष  संरक्षण  देने के  लिये

 तेलंगाना  को  उन  उपबन्धों  के  झ्र धीन  लाने  के  लिये  अनुच्छेद  339,  341  श्र  342  के  gag

 आरक्षित  था  भ्रनुसूचित  क्षेत्रों  के  क्षेत्र-विस्तार  में  समुचित  संशोधन  करना  चाहिये  ।

 सलाहकार  समितियों  से  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  श्री  प्रसाद  जो  वहाँ  कुछ

 समय  तक  गृह-सचिव  जिन  मामलों  को  निपटाया  था  उन  सभी  मामलों  पर  पुनर्विचार

 किया  जाना  चाहिये  ।  कर्मचारियों  को  उनसे  गम्भीर  शिकायतें  हैं  !  गृहमंत्री  को  स्वयं  वहाँ  जाना

 चाहिये  कौर  इस  बारे  में  निर्णय  लेना  चाहिये  ।

 तेलंगाना के
 लोगों  ने  कहा  है  कि  यदि  9  भ्रप्रैल  तक  यह  समस्या  हल  नहीं  की  गई  तो  वे

 प्रत्यक्ष  रूप  से  कार्यवाही  करेंगे  ।  यह  हमारे  देश  में  भ्रभूतपूव॑  श्नान्दोलन  होगा  ag  आन्दोलन
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 जनता  का  श्रान्दोॉलन  है  कौर  नेतायों  को  जनता  की  श्रावाज  को  सरकार  TH  पहुँचाना  होगा

 aaa  वे  जिलों  में  नहीं  टिक  वहाँ  कुछ  अधिका  रियों  को  भेज  कर  समस्या  हल  नहीं  होगी

 यह  नौकरशाही  दृष्टिकोण  सभी  विरोधी  दलों  ने  तेलंगाना  में  अपने  प्रतिनिधि  भेजे  वे

 स्थिति  को  जानते  हैं  कौर  वे  अधिक  रुचि  ले  रहे  हैं  ।  लेकिन  सत्तारूढ़  कांग्रेस  दल  की  कौर  से

 कोई  कार्यवाही  कहीं  की  गई  है  ।  यदि  वे  वास्तव  में  विलय  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  व्यक्तियों

 या  प्रतिष्ठा  के  बारे  में  नहीं  चाहिये  ate  उसे  ails  राजममंज्ञता  के  साथ  इस  समस्या

 को  हल  करना  चाहिये  ।  सभी  दलों  के  नेताओं  की  एक  समिति  बनाई  जानी  चाहिये  जो  वहाँ

 जाये  श्र  देखे  कि  वहाँ  कया  हो  रहा  है  लोगों  को  राज्य  सरकार  पर  विश्वास  नहीं  है  ।  शत

 हमें  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय  गुप्तचर  अधिकरण  की  सूचनाओं  पर  विश्वास  नहीं  करना

 चाहिये  ।

 जब  श्राप  तेलंगाना  पर  विचार  कर  रहे  तब  ग्राहको  यह  नहीं  सोचना  चाहिये  कि

 विदर्भ  या  सौराष्ट्र में
 क्या  gat

 ।  आपको  तेलंगाना  की  समस्या  तक  ही  सीमित  रहना  चाहिये  ।

 अन्यथा  तेलंगाना  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।
 केवल  राजनीतिक  नेतायों  को  ही  नहीं  बल्कि

 seg  लोगों  को  जो  राज्य  का  कल्याण  चाहते  बुलाया  जाना  चाहिये  कौर  उनसे  परामर्श

 करना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 यह  कहना  गलत  है  कि  कुछ  निहित  स्वाद  रखने  वाले  थोड़े  से  लोगों  ने  ही  यह

 आन्दोलन  शुरू  किया है
 ।  गिर्द-मन्त्री  को  इस  मामले  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये

 श्र  समय  रहते  ही  आवश्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 Shri  Sheo  Narain  (Basti  )  After  the  last  General  Elections,  the  problems  of  Home
 Ministry  have  increased  considerably  The  question  of  Centre-State  relations  has  become
 very  important  Government  should  take  immediate  steps  to  sulve  these  problems

 From  the  attitude  of  certain  States  towards  the  Centre,  it  apears  that
 to  make  the  Centre  very  weak

 they  wish
 It  is  a  very  dangerous  attitude.

 Government
 Should  deal  with

 them  firmly

 Government  have  assumed  certain  powers  under  various  legislations  with  a  view  to  deal
 with  the  anti-national  and  communal  elements.  But  Government  have  not  made  proper  use  of
 these  powers,  as  a  result  of  which  such  problems  crop  up  very  often.  Government  should  take
 immediate  steps  to  curb  anti-national  elements.

 It  is  regrettable  that  we  could  not  adopt  a  notional  language  for  the  country  so  far.
 Therefore,  foreigners  hate  us.

 Serious  allegations  have  been  levelled  against  the  P.  A.  C.  Police  of  Uttar  Pradesh,  de-
 ployed  in  West  Bengal.  There  is  no  turth  in  these  allegations.  lt  would  be  better  if  Govern
 ment  withdrew  P.  A.  C.  Police  from  West  Bengal.

 Shri  S.  M.  Joshi  (Poona)  wish  to  draw  the  attention  of  the  Hon’ble  Home
 Minister  towards  a  very  important  fact  I  feel  that  he  wants  cordial  relations  between  em-
 ployers  and  employees,  and  between  mill  owners  and  workers  I  feel  that  time  has
 come  when  we  should  think  of  restoring  the  recognition  of  the  de-recognised  unions
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 Many  employees  of  Delhi  Police  have  been  suspended  for  participating  in  the  strike.

 Steps  should  be  taken  to  reinstate  all  of  them  now.

 श्री  यश्नवन्तराव  गत्‌  af  एक  घटना पूर्ण  ag  रहा  है  कौर  वर्ष  के  दौरान

 ऐसी  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  बातें  हुई  हैं  जिनका  भविष्य  की  घटनाश्रों  पर  भी  प्रभाव  पढ़ेगा  ।

 गत्‌  वह  बहुत  से  शक्तिशाली  तत्व  हमारे  देश  में
 सक्रिय  थे  ।  उनमें  से  कुछ  ata  देश  में

 ada  लाना  चाहते  हैं  किन्तु  कुछ  तत्व  ऐसे  भी  हैं  जो  देश  के  लिये  खतरनाक  सिद्ध  हो  सकते

 हैं  ।  उदाहरणार्थ  गत्‌  मध्यावधि  चुनावों  में  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  इस  देश  के  लोगों  में

 काफी  श्राम-विश्वास  है  ।  उन्होंने  अपनी  राय  दे  दी  है  कौर  यह  दिखा  दिया  है  कि  इस

 देश  में  लोकतांत्रिक  प्रक्रियायें  कायम  हो  गई  हैं  ।

 किन्तु  साथ  ही  चुनावों  के  दौरान  कुछ  त्रुटियाँ  भी  नजर  भाई हैं  ।  कुछ  विधटनकारी

 शक्तियों  की  गतिविधियों  से  यह  स्पष्ट  हो  गय  है  कि  हमें  आगामी  वर्षों  में  किन  खतरों  का

 मुकाबला  करना  पड़ेगा  ।

 गत  वर्ष  हमें  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  ate  पंजाब  में  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  करने  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ा  ।  इन  राज्यों  में  उचित  विधानमंडल  कार्य

 नहीं  कर  रहे  वहाँ  संसद्‌  सदस्यों  की  सलाहकार  समितियाँ  बनाई  गई  ।  राष्ट्रपति  शासन  के

 बारे  में  लोग  समझते  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन  एक  कामचलाऊ  प्रशासन  होता  ्
 >

 यह  धारणा

 गलत  है  ।  यह  सच
 है

 कि  ऐसा  प्रशासन  कर  शादी  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  नीतियाँ  नहीं  बना

 किन्तु  हम  इसे  कामचलाऊ  प्रशासन  नहीं  समझते  ।  हम  कुछ  सामाजिक  उपाय  अपनाना

 चाहते  हैं  ।

 हमने  बिहार  के  मामले  में  एक  बहुत  ह्व्व पुर  विधान  बनाया  ।  इससे  उस  क्षेत्र  में

 प्राचीन  जाति  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  होगी

 गत्‌  वेष  नागालंह  मंगलोर  मिजो  जिलों  में  हमने  राजद्रोह  की  समस्या  का  सामना

 किया  ।  इन  क्षेत्रों  में  हमें  बल  प्रयोग  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  बल  के  साथ-साथ

 हमें  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  राजनीतिक  दृष्टिकोण  भी श्रपना ना  होगा  ।  इन  तरीकों

 के  परिणाम  wa  नहीं  निकलते  ।  नागालैंड  के  बारे  में  थोड़े  दिन  पु  कुछ  परिणाम  निकले

 मिजो  क्षेत्र  में  भी  इसके  परिणाम  बहुत  अच्छे  रहे  हैं  ।

 एक  झोर  समस्या है
 जिस  पर  देश  में  इस  समय  काफी  चर्चा  हैं  कौर  वह  है

 बिकता  की  समस्या  ।  इस  समस्या  में  गत  20  वर्षों  में  एक  प्रवृत्ति  बलवती  रही  है  ।  1947  के

 बाद  साम्प्रदायिकता  का  प्रभाव  कम  गया  लेकिन  1960  के  बाद  इसका  प्रभाव  बढ़ता

 गया  कौर  1968  में  उसका  प्रभाव  सबसे  ज्यादा  रहा  ।  मैं  इसके  लिये  किसी  दल  विशेष  को

 जिम्मेदार  ठहराना  नहीं  चाहता  ।  ऐसा  करना  गलत  होगा  ।

 साम्प्रदायिक  घटनायें  के  कुछ  स्थानीय  कारण हैं  जिनकी  जाँच  करनी  होगी  ।  प्रशासन

 भी  कार्यवाही  न  कर  सका  वर्तमान  साम्प्रदायिक  समस्या  का  मुख्य  कारण  यह

 है  कि  राजनीतिक  विचारधारा  साम्प्रदायिक  बन  गई  है  ।  पहले  हमारा  विश्वास  था  कि  यह
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 जिमाना  मानना

 समस्या  ब्रिटेन  के  हस्तक्षेप  के  कारण  है  लेकिन  aa  ws  इस  सिद्धान्त  में  विश्वास  नहीं  है

 क्योंकि  अग्रज  चले  गये  हैं  लेकिन  यह  समस्या  बढ़  रही  इसके  लिए  किसी  तीसरे  दल  यथा

 केसी  विदेशी  तत्व  पर  आरोप  लगाना  उचित  नहीं  इस  मामले  में  हम  सबको  झपना

 दिल  टटोलना  चाहिये  कि  क्या  हमारी  विचारधारा  सही  है  या  गलत  है  ?

 यह  कहना  बहुत  ही  ध्रनुचित  है  कि  दयाल  gratia  घार्मिक  भेदभाव  से  प्रभावित  है
 ।

 दयाल  श्रायोंग  में  तीन  उत्कृष्ट  व्यक्ति  हैं  ate  तीन  व्यक्तियों  का  फोन  भिन्न  धर्मों  से  सम्बन्ध

 है  ।  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कि  यह  aia  धार्मिक  भेदभाव  से  प्रभावित  है  ।  ध्यानयोग

 घटनाश्रों  की  निष्पक्ष  तथा  वस्तुपरक  जाँच  कर  रहा  है  ।  यह  सही  है  कि  आयोग  ने  कहा  है  कि

 जहाँ  तक  घट नाश् ों  का  सम्बन्ध  -  कोई  योजना  नहीं  थी  ।  इस  ware  की  सिफारिशों

 का  श्रव्ययन  तथा  जाँच  करनी  होंगी  ।  हमने  इस  मामले  की  जाँच  आरम्भ  कर  दी  है  ।  दयाल

 gray  का  काम  wal  पूरा  नहीं  gar  उसने  श्रमी  तक  जम्मू  ale  काश्मीर  की

 घट नाश् ों  पर  विचार  किया है  ।  श्री  वह  महाराष्ट्र  की  समस्या ग्र ों  पर  विचार-विमर्श  कर

 रहा  है  ।  विशेष  रूप  से  चार  राज्यों  wale  उत्तर  weet  कौर
 महाराष्ट्र

 को

 स्थिति  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करना  होगा  ॥

 1957  के  चनावों  के  बाद  से  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  समस्या  के  बारे  में  वाद-विवाद

 चल  रहा  है  ।  सभी  संघो  में  ऐसा  वाद  निरन्तर  चलता  रहता  है  ।  ऐसा  wea  पश्चिमी

 संघो  में  हुसना  इसमें  कोई  स्वाभाविक  बात  नहीं  है  कि  इस  देश
 में

 भी  इस  तरह  का

 विवाद  चले  |  लेकिन  वास्तव  में  सबसे  श्रमिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इस  अध्ययन  का

 मापदण्ड  क्या  हो  ?

 कुछ  लोगों  विचार  है  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  समस्या  1967  के  चनावों  के

 बाद  कुछ  राज्यों  में  गेर-किंग्स  सी  राज्यों  केसर  जाने  के  बाद  पदा  हुई  यह  बात  सही  नहीं

 है  ।  1967  के  चनावों  से  पहले  भी  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  समस्या  थी  ।  लेकिन  aa  इस

 समस्या  पर  शरीक  बल  दिया  जाता  है  ale  रिक  जोर  से  तके  दिया  जाता  है

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  बातचीत  होनी  चाहिए  ।  सभी  दृष्टिकोणों

 की  सावधानी  से  जाँच  की  जानी  चाहिए  ate  उचित  निष्कर्ष  निकाला  जाना  चाहिए  ।  लेकिन

 हमें  इस  बात  की  कौर  ध्यान  देना  होगा  कि  हम  इसे  केन्द्र  बनाम  राज्यों  की  समस्या

 नमानलें  क्योंकि  तब  इसका  रूप  ही  बदल  जाता  है  ।  एक  सिद्धान्त  यह  है  कि  सभी  राज्य

 एक  तरह  से  राष्ट्र-जातियाँ  यदि  हम  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  हमें

 याद  रखना  होगा  कि  इसका  उद्दीन  केन्द्र  को  कमजोर  बनाना  है  ।  हमारा  इरादा  यह  है

 कि  इस  देश  में  एक  तरह  का  सहकारी  संघवाद  बनाया  जाये  जिसमें  हर  राज्य  को  अपनी

 बात  कहने  का  श्रवसर  दिया  जाये  ।  मेरा  विचार  है  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  यह  समस्या

 देश  की  कम-विकसित  श्रथंव्यवस्था  की  समस्या  बनती  जा  रही

 श्री  उमा नाय  (  पूदा  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  को  भूमि सुधार  सम्बन्धी  विधेयक

 सहमति  के  लिए  भेजा  है  लेकिन  केन्द्र  ने  इससे  इन्कार  कर  दिया  है  ।
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 यशवंत  राव  चव्हाण  :  हमने  इसकी  सहमति  दे  दी  फिर  कुछ  तकनीकी

 मामले  ऐसे  हैं  जिन  की  ai  जाँच  करना  ग्रावश्यक  है  ।  हम  विधेयक  के  सिद्धान्तों  का  विरोध

 नहीं  करते  ।  इसके  कुछ  पहलुओं  पर  विचार  किया  जा  रहा

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा है  कि  इनमें  सिद्धान्तों  का  प्रश्न  सिद्धान्त  की  बात  यह

 है  कि  किसी  भी  लोकतांत्रिक  प्रणाली  में  केन्द्र  को  थोड़ा  श्रमिक  weal  चाहिए

 लंबे श्री  ज्योतिष  बसु  सीमा  सुरक्षा  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  ब

 सुरक्षा  साम्यपवाद-विरोधी  बल  बनाये  गये  हैं
 |

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण :  साम्यवाद-विरोधी  दल  कोई  नहीं  है  ।  सीमा
 सुरक्षा

 केन्द्रीय

 प्रसारित  बल  ait  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  भिन्न-भिन्न  सेनायें  जिनका  ara  भिन्न-भिन्न  है

 उनका  होना  ऑ्रावश्यक  है  ।

 जहाँ  तक  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  का  सम्बन्ध  यह  एक  केन्द्रीय  बल  है  ।  लेकिन  इसे

 किसी  राज्य  सरकार  पर  लादा  नहीं  राज्यों  को  इसे  न  रखने  की  छूट  है  ।  इसे  देश  के

 किसी  भाग  में  तैनात  करने  पर  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।  इम  बल  को  केन्द्रीय  सम्पत्त  या

 केन्द्रीय  परियोजना  ae  की  रक्षा  करने  का  अधिकार है  जब  इन  परियोजनाओं  के  प्रबन्धक

 रक्षा  की  भ्रावश्यकता  महसूस  करते  हैं  तो  उनकी  इससे  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  उमानःथ  :  इसे  राज्य  उद्योगों  में  भी  तैनात  किया  जा  सकता  है  ।  arg  राज्य  उद्योगों

 कौर  केन्द्रीय  उद्योगों  में  भेदभाव  क्यों  करते हैं
 ?  वे  भी  राष्ट्रीय  उद्योग  हैं  ।  यदि  राज्य  सम्पत्ति

 की  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  रक्षा  की  जा  सकती  है  तो  केन्द्रीय  सम्पत्ति  की  रक्षा  भी  उन  द्वारा  की

 जा  सकती है  |

 श्र  यशवंत  राव  चव्हाण :  मैं  राज्य  तथा  केन्द्रीय  उद्योगो ंमें  भेदभाव  नहीं  कर  कहा

 यदि  राज्य  को  झपने  उद्योगों  की  रक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  fae  पुलिस  जरूरत  है  तो  हम

 देने  के  लिए  तैयार

 श्र  उमा नाथ  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  ऐसा  किया  जायेगा  ।  इसी  तरह  राज्य

 पुलिस  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  सम्पत्ति  की  रक्षा  करेगी  ॥

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मैं  विवाद  की  भावना  से  यह  नहीं  कद  रहा  ।  यद  इसे

 समझने का  प्रयास  करने  का  प्रश्न है  ।

 श्र  इन्द्रजीत  गीत  क्या  मंत्री  महोदय  का  we  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों

 की  रक्षा के  लिये  सी ०  कार  पी०  रक्षित  बुलाया  जा  सकता  चाहे  एसयू

 सरकार  इसे  न  बुलाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  की  जाये  ।

 यदवन्त राव  चव्हाण :
 यदि  किसी  aa  परियोजना  के  प्रबन्ध कर्ता  चाहें

 तो  ato

 भाई  पी०
 की  सहायता  ले  सकते  हैं  ।  हाल  ही  की

 घटना भों  के  तथ्यों  की  मुंडे  पूरीं  जानकारी

 मैं
 उनके  बारे  में  कोई

 fra
 नहीं  देनों  चाहता ।

 शो  रंगा  क्या  यह  सच  नहीं  कि  केन्द्रीय  परियोजनाओं  में  सभी  राज़्यों

 व्यक्ति  . नियुक्त  जाते  gare  जब  कभी  भी  स्थानीय  लोगों  ate  के
 .  लोगो  झगड़ा
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 ar er  re  pe  NO

 होगा  ठो  बाहर के  व्यक्तियों  की  रक्षा  स्थानीय  पुलिस  की  अपेक्षा  सी०  arco  पी०  बेहतर  ढंग

 हे  कर  सकती  gat  जब  हमने  इस  विधान  पर  सभा में  विचार  किया  झोर  पास  किया  था

 तो  उसके सभी  पतलूनों  पर  विचार  किया  था  ।

 श्री  यथावत  राव  चव्हाण  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  ।  परन्तु  मैं  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  कि  राज्य  उपक्रमों  में  केवल  स्थानीय  व्यक्ति  ही  होते  हैं  ।  निजी  उद्योगों  में  भी  देश

 के  विभिन्न  भागों  से  व्यक्ति  wae  ।

 थ्री  पील  मोडी
 :  उनके  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  नहीं  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार की  परियों

 जनाज़ों  चाहे  वे  किसी  ही  राज्य  में  रक्षा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जायेगी  ।  इस

 सम्बन्ध  में  स्पष्ट  श्रीनिवासन  दिया  जाये  |

 श्री  यद्दवन्तराव  चव्हाण :  पिछले  दो  वर्षों  में  कई  ऐसी  बातें  हुई  हैं  जिनसे  राजनीतिक

 कठिनाइयाँ  उत्पन्न  हो  गई  यह  समस्या  दल-बदल  की  इस  सम्बन्ध  में  नियुक्त  की  गई

 समिति ने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदन  दिया है  ।  उस  समिति  में  हम  दल-बदल  की  समस्या

 के  बारे में  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुँच  सके  ।  यह  समस्या  किसी  कानूनी  कार्यवाही  से  हल

 नहीं  हो  सकती  ।  इसके  fat  ag  प्रावश्यक  है  कि  विभिन्न  राजनी  तिक  दल  कुछ  सिद्धान्त

 निर्धारित  करें  जिनके  आघार  पर  नई  परम्पराएं  बनाई  जायें  ।  इससे  एक  समस्या  भ्रांत  उत्पन्न

 हो  गई  हैऔर  वह  है  राज्यपालों  का  योगदान  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  श्राप  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ‘ve  श्वसन  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  पील  मोनो  :  क्या  श्राप  आश्वासन  दे  सकते हैं
 कि  आपकी  ote  से  कोई  दल-बदल

 नहीं  होगा  ?

 श्री  यशवंतराव  यह  दल-बदल  मेरी  कौर  के  भ्रमणा  किसी  कौर  दल  से  नहीं  ।

 यह  राष्ट्रीय  दल-बदल  है  ।  श्री  aaa  ने  राज्यपालों  के  योगदान  का  विशेष  रूप
 से  उल्लेख

 फिया  इस  बात  पर  बहुत वाद  विवाद  gar  है  कि  क्या  राज्यपाल  स्वविवेक  का  प्रयोग  कर

 सकते हैं  ।  कुछ  ऐसी  स्थितियाँ  उत्पन्न  हुई  जहाँ  राज्यपालों  को  पने  स्वविवेक  का  प्रयोग  करना

 पड़ा  ।  राज्यपालों  के  मार्गदर्शन  के  लिये  क्या  परम्पराएँ  होनी  इस  बात  की  झोर  जॉँच

 करने  को  भ्रावव्यकता  है  ।  इस  विषय  में  सभी  दलों  को  एक  साथ  बैठ कर  उन  स्थितियों  को

 निर्धारित  करना  चाहिए  जहाँ  राज्पालों  को झपना  स्वविवेक  प्रयोग  करना  हो  भोर  उनके  लिए

 मार्गदर्शन  तय  करना  चाहिए  |

 श्री पील  मोडी  :  हम  आपको  मागं दरशन  देगें  ।

 att  यश्नवन्तराव  इससे  श्री  पीलु  मोडी  को  ही
 लाभ

 होगा  ।  तेलंगाना की

 समस्या का  भी  उल्लेख  किया  गया  उस  मामले  में  हमारा  यह  है  कि  तेलंगाना  के

 लोगों  की  भावनाओें  atc  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  हम  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  को

 तैयार  हैं  भोर  उन  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  सभी  सम्भव  सहायता  देने  को  dare  यह

 कहा  गया है  कि  सितारों  में  प्र समानता है
 शोर  वह  कि  सेवाओं  को  सिलाने  के  सम्बन्ध में
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 10  1891  (  )  भ्रनुदानों  की  माँगें  (att)

 ame  nC |  ा  औ

 कई  निशु यों  का  उचित  रूप  से  पालन  नहीं  गया  ।  इसी  कारण  हम  श्रषिकारियों  का

 एक  दल  वहाँ  भेज  रहे  हैं  |

 इस  मामले  में  भावुक  होने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमें  इन  सब  शमस्याश्रों  पर

 usa  हृष्ट्रकोण  से  विचार  करना  है  ate  इसी  दृष्टिकोण  से  इन  पर  कार्यवाई  करनी

 इस  मामले  में
 संसद्‌  भोर  सरकार  की  यही  इच्छा  है  कि  सम्बद्ध  दल  एक  दूसरे  के

 विचारों  को

 समझें  भोर  ware  ifs  की  भावना  को  दूर  करे  ।  सरकार  इसमें  हर  तरह  से  सहायता

 करेगी

 थ्री  तीवनस  राव :  क्या  सरकार  को  अलग  तेलंगाना  की  माँग  के  बारे  में  स्थिति  की

 पूरी  जानकारी  इस  मामले  में  सरकार  कितनी  रुचि  ले  रही  है  ?

 शी  यदावन्तराव  चव्हाण :  दहम  रुचि ले  रहे  हम  चाहते  है ंकि  राज्य  की  एकता  बनी

 रहे  भोर  राज्य  के  विभिन्न  प्रदेशों  में  qe  सम्बन्ध  बने  रहें  ।

 कुछ  सदस्यों  विशेषकर  श्री  कुशक  बाकुला  ने  लद्दाख  में  बौद्धों  की  कुछ  समस्याभ्षों

 का  उल्लेख  इस  मामले  में  मैं  जम्मू  att  काश्मीर  की  सरकार  से  सम्पकं  बनाये  हुए है

 हैं  ।  उन्होंने  बोद्धों  के  wes  के  बारे  में  विवाद  का  उल्लेख  किया  i  ga  बताया  गया  है  कि

 स्थानीय  भ्रघिकारियों  ने  इस  मामले  की  जाँच  की  है  कौर  कुछ  मुकदमे  भी  चलाये  गये

 विश्वास  है  कि  जम्मू  कौर  काश्मीर  की  सरकार  सभी  कामिक  प्रल्पसंस्यकों  को  संरक्षण  देवे  की

 इच्छुक  है
 ।

 श्री  रंगा  ।  इसे  हिमाचल  प्रदेश  के  साथ  aat  न  मिला  दिया  जाय  ?

 श्री  यदांवन्तराव  चव्हाण :  जम्मू  शरीर  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  मैं  गजेन्द्र गडकर  आयोग

 की  सिफारिशों  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा  |

 Shri  Molahu  Prasad  (  Bansgaon  ):  The  Elaya  Perumal  Committee  report  has  been

 submitted:
 व्  that is  published  and  implemenied  will  that  not  be  in  the  national  interest  ?

 att  पशवन्तराव  चव्हाण :  इस  पहलू  पर  विचार  करना  होगा

 हम  सब  लद्दाख  के  बारे  मे  चिन्तित  हैं
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  उसे  उचित

 संरक्षण  दिया  जाय ।

 oft  यदावस्तरावं  चव्हाण
 :
 मैं  सभा  को  श्राइवासन  देता  हूं  कि  हम  निश्चय ही  लद्दाख

 की  समस्या  की  जाँच  करेंगे  क्योंकि  ae  क्षेत्र  देश की  सुरक्षा की
 दृष्टि  से  भी

 महत्वपूर्ण
 ©

 है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  की  सरकार  भी  हमारी  aw  लद्दाख  की

 areal  के  बारे  में  बराबर  चिन्तित  है  |

 आयोग  जम्मू  भोर  कश्मीर  की  सरकार  ने  नियुक्त  किया  था  कौर  उसका

 प्रतिवेदन  विचाराधीन  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य  सरकार  सिफारिशों  के  ज भागददाक

 सिद्धान्तों  की  निष्पक्ष  ढंग से  जाँच
 जब

 तक  ag  कोई
 विचार न

 बना  ले  तब  तक
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 Demands.  For  Grants  (Contd.)  Chaitra  10,  1891  -(Sakaj

 nt

 सन्देह  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  कश्मीर  में  स्थिति  सुधर  रही  है  कौर

 ऐसे  सन् देहों  से  कश्मीर  की  समस्या  ज्यादा  पेचीदा  हो  जायगी ॥

 श्री  सुरेन्द्र  कुमार  तापीय  .
 :  बेरी  झायोग  के  बारे  में  स्थिति  क्या  है

 ?

 भी  यशवंत  राय  मैं  जानता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  aga  चिन्तित

 PL  राज्य  सरकार  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रही  है  ।  कभी  प्रतिवेदन  स्वीकार  करने  या  न

 लि rea  के  बारे  में  कोई  फैसला  नहीं  किया  गया  इस  स्थिति  में  मैं  कसे  कह  सकता

 पफ  यदि  कहीं  गेर-कांग्रेसी  सरकार  होतो  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ॥

 श्री  सुरेन्द्र  कुमार  तपस्या  सिफारशों  को  कार्यान्ति  करने  के  लिए  क्या

 eat हैं  ?

 श्री  anda  चव्हाण :  स्थिति  स्पष्ट  सिफारिशें  राज्य  सरकार  से  की  गई  हैं  ।

 वह  उन  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इसलिए  मैं  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित  करने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  फैसला  भी  राज्य  सरकार  को  ही  करना

 श्री  एस०  एम०  कण  )  उन्होंने  बेरी  रघुबर  दयाल  आयोग  कौर

 गजेन्द्र गडकर  MAT  का  Bera  किया है  ।  उन्हें  महाजन  आयोग  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना

 faa  ॥

 श्री  यद्नवन्तराव  चव्हाण  :  भारत  सरकार  ने  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  facia  adit

 लिया

 झ  एस०  एम  ge  कह  सकते  हैं  कि  इसे  स्वीकार  कर  दिया  गया

 a a |
 श्री  पयशदन्तराव  चव्हाण  :  जब  इसके  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया है है  तो  मैं

 य़ह  कैसे  कह  सकता  हूँ  कि  इसे  स्वीकार  कर  दिया  गया  है
 ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  मधोलकर  आयोग  ने  उड़ीसा  मंत्रियों  शौर  gar

 लोगों  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  की  थी  ।  उसका  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखने  के  बारे  में

 सरकार  का  व्या  विचार  है
 ?

 श्री  यशवंतराव  मैं  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  आयोगों  के  बारे

 में  उत्तर  नहीं  दे  सकता  कौर  उनके  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखने  की  जिम्मेदारी  नहीं  ले

 |

 वह  हमारे  सामने  जबरजस्त  समस्यायें  जिनका  हमने  विश्वास  के  साथ  सामना

 किया  ate  भविष्य  में  भी  यदि  हमें  सभा  का  anda  मिलता  रहा  तो  हम  उनका  प्रभावशाली

 ढँग  से  मुकाबला  करते  रहेंगे

 Gans eR  चिन

 sean
 उपाध्यक्ष  महोदय  दारा  सन्ना

 work  चाट कमीनी  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये

 रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए

 All  Cut-motions  were  put  and  negatived
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 31  1969  ध्रनुदानों  की  माँगें  (are)

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा गुह काय  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  ara

 मतदान  के  fea  रखी  गद

 The  following  Demands  in  respect  of  Ministry  of  Home  Affairs  were  Put

 माग  शिक्षक  राशि

 सख्या
 ना

 43  Je-Haldts  1,45,96,000
 मन्त्रि 44

 55,57,000
 वि

 45  न्याय  प्रशासन  2,04,000

 46  48,30,19  000 पुलिस

 47  ना  1,31,53,000

 48  अरक  सकता  3,10,15,000

 49  भारतीय  राजकोषों  को  निजी  थलीय

 शौर  भत्ते  1,36,000

 50  प्रादेशिक  पौर  राजनैतिक  पेंशनों  15,77,000
 51  दिल्ली  36,08,25,000
 52  चण्डीगढ़  4,90,67,000

 53  प्रतिमान  झोर  निकोबार  द्वीप  समूह  6,53,55,000
 54  ध्रादिम  जाति  क्षेत्र  21,20,  38,000

 55  दादरा  सनौर  नगर  हवेली  क्षेत्र  54,  000

 56  मिनिकाय  wie  ध्रमीनदीवी

 द्वीप  समूह  82,000
 57  गुहू-मन्त्रालग्र  का  धन्य  राजस्व  व्यय  3,65,000

 119  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  धौर

 जाव  क्षत्रों

 पंजी  परिव्यय  20,71,83,000

 120  का

 40,00,000

 धि
 पूजी  परिव्यय

 लोक-सभा  मत  विभाजन  हुआ

 The  Lok  Sabha  Divided

 पक्ष में  172;  विपक्ष  a  60

 Ayes  |  ह  72  Noes  60

 प्रस्ताव  स्थित  हुआ

 The  Motion  was  adopted
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 Statement Re:  Import  Trade  Control  Policy  ‘March  31,  1965:

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 STATEMENT  RE:  IMPORT  TRADE  CONTROL  POLICY

 बेदी  व्यापार  तथा  पूर्ति  मंत्री  wo  र1०  भगत )
 :  मैं  वह  1969-

 70
 के  लिये  ब्यापार  नियंत्रण  नीति  के  बारे में  विवरण  की  प्रति

 पटल  पर  रखता  हूँ  ।  म  रखी  गई  ।  देखिये  एल०  eto  संख्या  557/69  ]

 nw  ही  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  इसे  भ्र स्वीकृत  किया  जाय े।

 सिचाई  और  बिजली  मंत्रालय

 aq  1969-70  के  लिये  सिचाई  और  बिजली  मंत्रालय की  अनुदानों

 कदा
 की  निम्नलिखित माँगे  प्रस्तुत  को  गई

 माँग

 संख्या
 atta  राशि

 मगन

 65.0  सिचाई  पौर  बिजली  मंत्रालय

 66  बहु प्रयोजनी  नदी  योजना यें  1,81,21,000

 67  सिचाई  भोर  बिजली  मंत्रालय

 का  राजस्व  व्यय  ,86,52,000

 123  बहु प्रयोजनी  नदी  योजना भों  पर

 पूजी  परिव्यय  1:7,08,80,000

 124  सिचाई  धौर  बिजली  मंत्रालय

 का  अन्य  पू  जी  परिव्यय  20,11,53,000
 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  aa  इन  माँगों  पर  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर

 सकते हैं

 सिचाई  और  बिजली  मन्त्रालय के  सम्बन्ध में  निम्नलिखित

 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 ग

 मेग  प्रस्तावक  कटोती

 सख्या  प्रस्ताव  कठौती का  आधार  राशि

 सख्या

 2  3  4

 em  ed

 65.  6.  थी  पौ०  विद वस् भरन
 प्रभावी  बाढ़-नियन्त्रण  उपाय  राशि  घटा

 क  रने  ह  aq  फलता  क्र  एक

 रुपया  कर

 दी  जामे
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 10  1891  मन्त्री  दारा  वक्तव्य  :  alate  व्यापार  नियंत्रण  होती

 ee  se

 ee

 प्रस्तावक
 माँग

 प्रस्ताव  कटौती  का  श्राघार
 कटौती  को

 संख्या
 संख्या  नाम

 राशि

 5 ]  2
 ee  ण

 4
 ey

 a

 65.  /  at  पी०  केरल में  समुद्र  से
 कटाव  रुकने

 सम्बन्धी  कार्य  के  लिए  aq

 दान  के  रूप  में  पर्याप्त  राशि

 दिये  जाने  की  आवश्यकता  ।  100  रुपये

 65  8.  st  पी०  विश्वम्भर  केरल  में  सिचाई

 परियोजना  को  नियन्त्रण  केन्द्र

 द्वारा  केन्द्रीय  क्षेत्र  को

 योजना  के  रूप  में

 घिन  लेने  की  ऑ्रावश्यकता  ।  100  रुपये

 65  9.  att  पी०  घिदवम्भरन  केरल  में  एक  तापीय

 घर  स्थापित  करने  की

 ध्ावर्यकता  ।  100  रुपये

 65  सीमा  राशि  को 17.  श्री  वि०  नरसिम्हा  राव  दक्षिण-पूर्वी

 पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कम  करके

 बिजली  लगाने  में  एक  रुपया

 सफलता  करਂ  दिया

 जाय  ॥

 65  ay  प्रदेश  में  राशि  को 18.  श्री  fao  नरसिम्हा  राव

 सिचाई  कम  करके

 नाथ्ों के लिये के  लिये  पर्याप्त  एक  रुपया

 घन  तथा  ऋख  को  कर  दिया

 व्यवस्था  करने  में  जाय े।

 धत फलता  |

 65  थी  fao  नरसिम्हा  राव  आन्ध्र  प्रदेश  में

 समुद्र के  कटाव

 अन्धी  कायें  के  लिये

 अनुदान  के  रूप  में

 घन  को  व्यवस्था

 करने की

 100  रुपये
 a  नच  rar!
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 ee  ब

 a  हि

 कटौती
 माँग

 प्रस्तावक  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  का  राशि

 संख्या
 कटौती

 का  आघार
 नागाणा

 2  3  4  5

 05,  को  ao  नरसिम्हा  ara  झ्ान्प्र  प्रदेश  में 24,

 सितारा  सिचाई

 परियोजना  फो

 केन्द्रीय  परियोजना

 बनाने  की

 कता ॥  100  रुपये

 69.  28  श्री  भो निवास  सिर  सिचाई  के  लिपे

 सस्ते  पम्पिंग  सेटों

 की  सप्लाई  व्यवस्था

 करने  में  श्रे सफलता  ।

 5  29  श्री  भोग  झा  पश्चिम  कोसी  नहर

 को  रामावतार  शास्त्री  :
 का  काम  शुरू  करने

 ह
 श्रसंफलता श्री  कमला  मिश्र  मधुकर

 श्री  चन्द्र  दौर  सिह

 65  30,  को  atte  झा  गंडक  परियोजना  को

 श्री  रामावतार  शास्त्री  पुरा  करने  के  लिये

 श्री  कमला  मिश्र  घ्राव रय क  घन

 रित  करने  में ay  चन्द्र  बाखर  fag:

 फलता ॥

 66  31,  श्री  fao  नरसिम्हा  राव  श्रीनगर  प्रदेश  के

 श्रीकाकुलम  जिले

 में  विचारा  कौर

 नागवल्ली  नदियों

 में  बाढ़-नियंत्रण

 उपाय  लागू  करने

 की  झावदयकता  |

 06  32  श्री  श्रीनिवास  मिश्र  भूमिगत  जल

 रनों  सर्वेक्षण

 करने में  भ्र सफलता  |
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 मन्त्री  द्वारा  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 यूल

 माँग  कटोती  प्रस्तावक  कटौती  की

 सख्या  प्रस्ताव  ताम  कटोती  का  ध्राघार  राशि

 सख्या

 4

 C7  83  ay  वि०  नरसिम्हा
 राव  श्ान्घ्र  प्रदेश  के  कतरों

 में  भूमिगत  जल  का

 सर्वेक्षण  करने  की

 प्रा वस् यकता  ह

 67  34,  श्री  fao  नरसिम्हा  राव  ary  प्रदेश  के  जिलों

 में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 विद्युतीकरण  के  लिये

 अनुदान के  रूप  में

 धन  देने की

 यकता |

 67  35,  श्री  श्रीनिवास  मिश्र  उड़ीसा के  डेल्टा  के

 क्षेत्रों  के  लिये

 नियंत्रण  योजना

 ने  में  सफलता ॥

 123.  36  श्री  fro  नरसिम्हा  राव  ate  प्रदेश  में

 वरी  बराज  परियोजना

 को  केन्द्रीय  क्षेत्र  की

 परियोजना  के  रूप

 में  प्रारम्भ  करने  की

 आवश्यकता  ॥

 123.  37  श्री  श्री  निवास  मिश्र  महानदी  डेल्टा

 योजना  के  सम्बन्ध  में

 व्यवस्था  करने  में

 धप फलता  ।

 38.  श्री  रामसिंह  आथधरवाल  मध्य  प्रदेश  के  सागर
 राशि  घटाकर

 ait  दमोह  जिलों  में  एक  रुपया  कर

 बहने  दी  जाये

 कोपरा

 धौर  व्य रमा  नदियों

 के  जल  का
 ब र्
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 Statement  Re:  Import  Trade  Control  Policy  March  31,  1969

 a  nT ST

 a ्

 माँग
 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तावक का  करी  कटौती  की

 संख्या  सख्या  नाम
 PSI  ती  का  भ्राता

 नन  a  me

 2  3  4

 ठीक  प्रयोग  करने  में

 |

 65  39.  श्री  राम  सिह  अग्रवाल  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  राशि  घटाकर

 क्षेत्रों  तथा  नगरों  में  एक  रुपया

 बिजली  सप्लाई  कर  दी  जाय े।

 करने  वाली  मार्टिन

 aq  एण्ड  कम्पनी

 लाइसेंस  रद

 करना  ॥

 65  52  100  रुपये श्री
 राम

 सिह  प्रायर वाल  मध्य  प्रदेश  गाँवों

 ae  नगरों  में

 बिजली  लगाने  के

 कायें  को  प्राथमिकता

 65  53  श्री  राम  fag  अग्रवाल  नर्मदा  qa  100  रुपये

 उसकी  सहायक

 नदियों  के  जल  का

 प्रचुर  उपयोग  करने

 में  सफलता  ॥

 65  54
 श्री  राम  Ag N  अग्रवाल  मध्य  प्रदेश  के  100  रुपये

 कंटक  बिजली  घर  में

 उत्पन्न  बिजली  का

 उपयोग  करने

 में  सफलता ॥
 65  111.

 राशि श्री  Sto  एन०  उड़ीसा  में
 रामपुर  और

 कामाख्या  तालमेल  कोयला
 कर  एक

 प्रसाद  fag  देव  महेन्द्र  क्षेत्रों  में  भूमिगत  जल  ऋपया  कर

 बहादुर  स्रोत्रों के  बारे  में  दी  जाये

 मसा
 न

 करना
 ।

 em
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 10  1891  मन्त्री  द्वारा  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 3  4

 65.  1  12
 श्री  डी०

 तालचेर  तापीय  बिजली  राशि  घंटा कर

 राजा  काम्या  घर  से  ब्रह्मणी  घाटी  एक  रुपया

 में  ग्रामीण  कर  दी  जाये सिंह  देव

 महेन्द्र  बहादुर  कररा att  air

 प्रायोजनों  के  लिये

 बिजली  की  व्यवस्था

 करने के  लिये  उड़ी सा

 सरकार  की  सहायता

 न  करना ॥

 65  113  श्री  डी०  एन  ०  देव  देश में  उपलब्ध  राशि  घटाकर

 राजा  कामाख्या  एक  ऋपया

 प्रसाद  सिंह  देव  उपयोग  न  करना  |  कर  दी  जाये  ॥

 महेंद्र  बहादुर

 114.  श्री  डी०  एन०  उड़ीसा  एक  राशि  घटाकर

 राजा  कामाख्या  पिछड़ा  राज्य  है  कौर  रुपया  कर

 प्रसाद  fag  देव  जहाँ  दवी  विपत्तियाँ  दी  जाये ॥

 काफी  समय  से  जाती बहादुर

 रहती  पर्याप्त  बाढ़

 नियन्त्रण  साधन

 जुटाने  में  असफलता  t

 65  115.  श्री  डी०  एन  ०  शव  न  जल  संभरण  att  राशि  घटाकर
 राजा  कामाख्या  व्यवस्था  के  लिये  एक  रुपया  कर

 प्रसाद  fag  देव  सरकार  द्वारा  एक  दी  जाये

 न महेन्द्र  बहादुर  वृहत्त  योजना

 बनाना  |

 65  116
 श्री  डी०  एन०  देव  :  देश  के  विभिन्न  भागों  राशि  घटाकर

 राजा  कामाख्या  एक  रुपया कर

 प्रसाद  fag  देव  सिंचाई  दी  जाये

 महेन्द्र  बहादुर
 सुविचारों  का  ताइवान

 दिया  गया  उनके

 असन्तुलन  दूर  करने

 में  सरकार  की

 सफलता  |
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 ॥

 1  3  4  5

 65  117.  श्री  डी०  एन०  देव  भूमिगत  जल  संसाधनों  राशि  घटाकर

 राजा  कामों  का  उपयोग  करने  में  एक  रुपया  कर

 प्रसाद  सिह  देव  सरकार  की  सफलता  |  दी  जाये

 महेन्द्र  बहादुर

 65  118.  श्री  डी०  एन०  उड़ीसा  में  10  राशि  घटाकर

 कामाख्या  मध्यम  सिचाई  एक  रुपया  कर

 प्रसाद  fag  देव  नायें  प्रारम्भ  करने  में  दी  जाये  ।

 महेन्द्र  बहादुर  ध्रसफलता  t

 69  119.  श्री  डी०  एन०  देव  :  बाढ़ों  और  seq  ule  घटाकर

 कामाख्या  प्रकार की  देवी  विपदाओं  एक  रुपया  कर

 प्रसाद  fag  da  के  स्थाई  हल  के  दी  जाय ेt

 महेन्द्र  बहादुर  लिये  एक  वृहत  योजना

 तेयार  न  करना  ।

 659.  120  श्री  डी०  एन०  द्वि
 जो  क्षेत्र  सूखा से  राशि  घटाकर

 ||  कामाख्या  एक  रुपया  कर पीड़ित  रहते  वहाँ

 प्रसाद  fag  देव  भू-स्खलन  को  कम  दी  जाये  ॥

 महू  बहादुर  करने  धौर  नमी  को

 बनाये  रखने  के  लिये

 पर्याप्त  वन  लगाने

 सम्बन्धी  कायें  क्रम  तेयार

 न  करना I

 65  121.  aft  घोरेदवर  कर्ता  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  राशि  घटाकर

 करने  हेतु  केन्द्रीय  एक  रुपया कर

 सरकार  द्वारा  ब्रह्मपुत्र  दी  जाय े।

 घाटी  निगम  की

 पना  करने की

 श्यानता I
 —  तक  ee

 उपाध्यक्ष  महोदय
 ः  यें

 सभी  कटौती  प्रस्ताव सभा  के  aw  प्रस्तुत  हैं  ।

 श्री  जा  गौहर  (  नीलगिरि  )  :  सिंचाई  तथा  बिजली का  हमारे  देश
 में  बहुत

 महत्वपूर्ण  स्थान  ।  हमारे  देश  में  48  करोड़  एकड़  उपजाऊ  शौर  खेती-योग्य  भूमि  है  ।

 यदि  हम  सभी  संसाधनों
 का  पूरा  उपयोग  करें  तो  हमारे  देश  से  भूख  ate  गरीबी  हमेशा  के

 लिए  दूर  हो  सकती  है  ।.
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 क  नागा

 यह  सत्य  है  कि  स्वतन्त्रता-प्राप्ति  के  बाद  हमारे  देश  में  इस  दिशा  में  काफी

 प्रगति  हुई  किन्तु  यह  प्रगति  प्रशंसनीय  नहीं  है  क्योंकि  5,500  करोड़  रुपये  व्यय

 करने  के  बाद  भी  हम  600  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  खाद्यान्न  प्रति  ae  आयात

 कर  रहे

 अनेक  श्रस्तरज्यीयਂ  जल-विवाद  रखी  तक  हल  नहीं  हुए  हैं  जिससे  राष्ट्र  की  भोर

 खास  तौर  पर  सम्बद्ध  राज्यों  की  प्रगति  में  बाघा  पड़  रही  देश  की  अखंडता  एवं

 सम्मान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ate  पूरे  देश  के  विकास  की  से  सम्बद्ध

 को  श्रमदान-प्रदान  की  नीति  अपनानी  चाहिये  कौर  विवादों  को  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  हल  करना

 चाहिये

 बाढ़-निगलण  के  लिये  प्रयाप्त  उपाय  नहीं  अपनाये  गये  हैं  ।  बाढ़ों  से  हमारे  देश  में

 जान-माल  का  नुकसान  होता  रहता  है  ।  इस  विनाश  को  रोकने  के  लिये  पर्याप्त  एहतियात

 बरतने  चाहिये  |

 30  1968  तक  केवल  11.31  प्रतिशत  गाँवों  को  बिजली  दी  गई  थी  ॥

 बिजली  तैयार  करने  पर  3,641  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गये  हैं  ।  इस  व्यय  को  ध्यान  में

 रख  कर  इसकी  सराहना  नहीं  की  जा  सकती ।

 सिंचाई  के  बारे में  मैं  यह  कहना  चाहता  हैं  कि  11  करोड़  20  लाख  एकड़  भूमि  पर

 सिंचाई  करने  का  अनुमान  था  जबकि  लगभग  4  करोड़  20  लाख  एकड़  afr  में  सिचाई हुई

 हैं
 ।

 यह
 केवल

 3.0
 प्रतिशत  भ्रमित  दुःख  की  बात बह  है  कि  तमिल  नाडु में  केवल  2.9

 लाख  एकड़  भूमि  के  लिए  सिंचाई-सुविधायें  उपलब्ध  की  गई  हैं  जबकि  5.8  लाख  एकड़  भूमि
 में  सिचाई  करने  की  क्षमता  हो  सकती है

 कोयम्बटूर  में  भ्र वना शी  नहर  योजना  का  काफी  समय से  कोई  मसला  नद्दी  gat  है  ।

 इस  योजना  को  राज्य  सरकार  ने  चौथी  योजना  के  मसौदे  में  शामिल  किया  है  ।  इस  योजना

 को  तत्काल  शुरू  करने  के  लिये  हर  सम्भव  बात  की  जानी  चाहिए
 नीलगिरि  जिले  को  भूमि-संरक्षण  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  लिया  गया  हैं  क्योंकि  यह  एक

 छोटा  पहाड़ी  जिला  है  ate  इसमें  ata  नदी  घाटी  परियोजनायें  इस  कार्यक्रम  से  स्थानीय

 किसानों  के  agar  लाभ
 की

 अपेक्षा  नुकसान  अधिक  हुआ  इस  योजना  पर  at
 की

 गयी

 विपुल  धनराशि  दीर्घावधि  ऋण  के  नाम  पर  गरीब  लोगों  तथा  छोटे  जमीदारों  वसूल

 मई  है  ।  मन्त्री  महोदय  को  राज्य  सरकार  के  ग्राम  से  पुरे  मामलें  पर  पुनः  विचार  करना

 ऋणों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ate  गरीब  लोंगों  को  दिवालिया  होने  से  बचाना

 चाहिये  ।

 Manubhai  Patel  (02001)  We  are  tyring  to  bring  about  a  revolution  in

 our  agriculture  and  to  achieve  self-sufficiency  in  foodgrains  by  1971.  The  programme  thcre-
 for  séems  to  be  incomplete.  Irrigation  and  Power  are  very  important  for  the  purpose.  But  the

 allocation  being  made  in  the  Budget  for  irrigation  and  power  was  very  little.  As  stich  it

 would  be  very  difficult  to  achieve  revolution  in  foodgraizis.
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 As  far  as  inter-state  water  disputes  are  concerned  we  can  solve  them  if  we  call  all  the  States
 and  discuss  the  matter  with  them.  Similarly,  no  progress  has  been  made  in  regard  to  the

 setting  up  of  an  irrigation  commission.  The  Government  should  take  a  decision  in  the  matter

 soon.

 at  गाडिलिंगन  गौड  पीठासीन  हुए

 |  Shri  Gadilingana  Gowd  in  the  Chair  |

 The  report  of  the  Bhagwantam  on  Central  Water  and  Power  Commission
 had  not  been  implemented  so  far.  The  Ministry  should  take  action  on  the  report.

 There  has  been  great  power  shortage  inGujarat  in  the  past.  From  1964  to  1967  the  shortage
 was  not  acute,  but  after  1967  it  is  again  very  acute.  If  steps  are  not  taken  to  augment  power
 generation,  there  may  be  shortage  of  power  in  Gujarat  even  after  the  Fourth  Plan.

 There  are  three  major  projects  in  Gujarat,  2.2.  Narbada,  Ukai  and  Karana  Mahisagar.
 Only  Ukai  has  been  taken  in  hand.  Unless  priority  was  given  to  hydro  power  generation,  Gujarat
 would  not  be  able  to  achieve  its  Fourth  Plan  target.

 The  rural  electrification  in  Gujarat  has  been  the  lowest  i.¢.  12.80  percent  villages  have
 been  electrified.  More  attention  should  be  paid  to  it.  There  is  a  proposal  to  set  up  an  atomic

 power  station  in  Saurashtra,  but  nothing  has  been  done  in  this  regard.

 The  Government  should  consider  the  recommendations  of  the  Khosla  Commission  in

 regard  to  allocation  of  water  to  Gujarat  from  Narbada  river.  Khosla  Commission  had  also
 recommended  that  Gujarat  bears  the  brunt  of  floods.  There  was  not  a  single  person  from
 Gujarat  on  the  Khosla  Commission.  The  Government  has  not  even  implemented  the  re-

 of  the  Khosla  Commission.

 मध्यस्थ  faa  में  विलम्ब  के  कारण  गुजरात  कीं  जनता  at  वहाँ  के  सभी  राजनीतिक

 दल  बहुत  भर संतुष्ट  भाप  कृपया  इसे  यथासम्भव  शीघ्र  निपटाने  का  प्रयत्न  करें  ।  कच्छ

 पंचाट के  समय  प्रधान  मन्त्री  ने  श्राइवासन  दिया  था  कि  कच्छ  के  विकास  के  लिये  नमदा  at

 जल  वहाँ  पहुँचाया  जायेगा  ।  परन्तु  इस  श्रीनिवासन  को  कार्यान्वित  aval  feat  गया  ।  इस  सम्बन्ध

 में  यदि  शीघ्र  ही  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  जो  गड़बड़ी  उसे  सम्भव

 न

 श्री  घो०  ato  देव  :
 सिचाई  ate  विद्युत

 दो
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बिना

 सिचाई  के  कृषि  का  विकास नहीं  हो  सकता  ।  उड़ीसा  सूखे  शारिवा  बाढ़  दोनों  में  से  किसी  से

 aaa  पीड़ित  रहा  साम्बलपुर  जिले  में  जहाँ  हीराकुद  बाँध  सुखे  का  प्रभाव  रहा  है  ।

 यदि  सिंचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  जाएं  तो  मुरे  विश्वास  है  कि  हम  ध्यान  के  मामले  में

 निरभर हो  बिना  पानी  के  aaa  में  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता ॥

 हमारी  योजनायें  में  सिचाई  कार्यक्रमों  को  प्रमुख  स्थान  दिया  जाना
 चाहिये  ।

 हमारा  दल
 सव

 इस  बात
 पर

 बल  देता  रहा  है
 ।

 झपने
 राज्य

 के
 सम्बन्ध  में

 मैं  कह  सकता हूँ
 कि

 यदि  हमें  जल  की
 पर्याप्त  सप्लाई

 की  तो  हम  न
 केवल  भ्र नाज  में  आत्म-निर्भर हो  जायेंगे

 afer अन्य  राज्यों  को  भी  अनाज
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 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  गाँवों  में  बिजली  लगाने  के  लिए  सभी  सम्भव

 सहायता  दें  ।  उड़ीसा  को  घन  की  झ्रावश्यकता  है  ।  इसलिए  नदियों  के  किनारे  पर  बिजली  की

 लाइनों  का  विस्तार  करने  के  लिए  केन्द्र  को  उस  राज्य  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  यदि

 किसान  शक्ति  पम्पों  द्वारा  पानी  को  ऊपर  चढ़ा  कर  सिचाई  कर  सकें  तो  उन्हें  बड़ी

 खुशी  होगी ।

 गाँवों  में  बिजली  लगाने  के  सम्बन्ध  में  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  गयी  थी  इस

 समिति  ने  एक  प्रतिम  प्रतिवेदन  पेश  किया  था  ।  इस  प्रतिवेदन  में  कुछ  राज्यों  भर  भ्रमण  राज्यों

 के  बीच  जो असन्तुलन  है  उसे  दूर  करने  पर  बल  दिया  गया  यह  केरल  में  सबसे  ala है

 अर्थात्  71.20  प्रतिशत  कौर  श्रीराम  में  0.71  तथा  उड़ीसा  में  1.71  प्रतिशत  समिति

 ने  सुभाव  दिया है
 कि  इस  प्रयोजनार्थ  एक  विशेष  निधि  नियत  की  जाये  जिससे  जो  पिछड़े  हुए

 राज्य  हैं  उनको  समृद्ध  बनाया  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्राइन  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसी

 प्रकार  सिचाई  सुविधाघरों के
 बारे  में  जो  विशेषताएं  हैं  उनको  दूर  किया  जाये

 श्री  नी  र्‌०  भास्कर  :  अनाज  श्ात्मनिभंरता  प्राप्त  करने  में  इस  मंत्रालय

 को  महत्वपूर्ण  योगदान  देना  है  ।  इस  प्रयोजनार्थ  इसे  देश  में  ध्रघिकतम  सिंचाई  सुविधाएं  देनी

 चाहिए  भोर  कृषि  तथा  उद्योगों  के  लिए  सस्ती  बिजली  देनी  चाहिए  ।  इसको  बाढ़-नियन्त्रण

 के  लिए  भी  प्रयास  करने  चाहिए  ।  हमें  देश  में  प्रयोग  लाये  जाने  योग्य  पानी  को  जमा  करने

 के  लिए  भी  प्रयास  करने  चाहिये  ।  इसलिए  इस  मंत्रालय  को  श्रमिक  घन  दिया  जाय े।

 देश  के  यापार  जल-संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिये  पुरे  प्रयास  नहीं  किए  जा

 रहे  ।  डा०  राव  में  इतनी  क्षमता  है  कि  वह  इस  काय  को  पूरा  कर  सकें  परन्तु  उनके

 लय  को  वह  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा  जो  कि  उसे  मिलना  चाहिये  ।  उसे  मंत्रिमंडल  का  दर्जा

 दिया  जाना  क्योंकि  इसका  हमारे  देश  के  सम्पूर्ण  ग्रामीण  क्षत्र  पर  प्रभाव  पड़ता

 ama  देश  में  सिचाई  तथा  विद्युत  के  विकास  के  लिए  हमें  उन  सभी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों  की

 सहायता  लेनी  चाहिए  जो  उसे  देने  के  इच्छुक  हों  ।  महाराष्ट्र  धौर  श्रीराम  जेसे

 राज्यों  में  सिचाई  क्षमता  का  केवल  कुछ  ही  प्रतिशत  उत्पादन  gar  है  ।  चौथी  थो जनता  में  इन

 राज्यों  में  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने  के  लिए  अ्रधिक  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ate  उनकी

 धाकांक्षाप्रों  को  पूरा  किया  जाना  चाहिये

 झासाम  राज्य  में  कपिल  परियोजना  को  बहुप्रयोजनीय  परियोजना  के  रूप  में  आरम्भ

 जाना  चाहिये  था  ।  जहाँ  तक  ग्रामीण  क्षत्रों  में  बिजली  लगाने  का  सम्बन्ध  श्रीराम

 राज्य  में  कभी  तक  केवल  100  गाँवों  में  बिजली  लगी  है  ।  राजस्थान  धनादि  जैसे

 राज्यों में  बहुत  कम  प्रगति  हुई  जबकि  agra  शादी  राज्यों  में  70  से  80

 प्रतिशत  ae  गाँवों
 में

 बिजली  लग  चुकी

 उद्योगों  की  बढ़ती  हुई  बिजली  की  माँग  को  पुरा  करने  के  लिए  चौथी  योजना  में

 राष्ट्रीय  ग्रिड  जो  पहले  ही  आरम्भ
 किया  जा  चुका  पूरा  करने  के  लिये  विशेष  प्रयत्न
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 किये  जाने  ated  इससे  पूंजीगत  व्यय  कौर  वार्षिक  mala  व्यय  के  तौर  पर  करोड़ों  wat

 की  बचत  होगी  |

 श्रीराम  में  जो  बार-बार  बाढ़  प्रति  है  उसे  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से

 कोई  प्रयत्न  नहीं
 हया  गया  ।  इसके  लिए  एक  बहु-प्रयोजनीय  परियोजना  की  आवश्यकता  है  ।

 यदि  हमारे  पाम  घन  का  अभाव  है  तो  हमें  विश्व  बेक  से  ऋण  ले  लेना  चाहिये  ।  aa  में

 जो  बार-बार  बाढ़  जाती  है  उसे  अवश्य  रोका  जाना  चाहिये  ।  इन  बाढ़ों  से  श्रीराम  को  चार  से

 पाँच  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  हानि  होती  है  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  (Meerut):  India  has  plenty  of  water  resourses,  but  we  have
 not  tapped  them.  Nature  has  been  very  bountiful  towards  us.  Although  the  water  resources

 of  U.S.A.  are  equal  to  our  resources,  yet  they  irrigate  three  times  the  land  we  irrigate,
 America  is  utilising  62  crore  acre  feet  water  while  we  are  only  able  to  utilise  8  crore  acre  feet
 of  water.  Australia  has  also  completed  several  projects  of  irrigation,  power  and  flood
 control  although  the  resources  available  with  it  are  much  less.  We  are  facing  such  acute

 shortage  of  jute.  But  if  we  could  mobilise  our  water  resources  and  provide  irrigation  facilities
 we  will  not  be  facing  such  shortage.  We  can  change  the  face  of  our  country  if  we  prepare
 some  long-term  scheme.

 The  underground  water  resources  in  our  Country  are  perhaps  the  largest  in  the  world.

 Even  in  such  land  as  consists  of  lime  stone,  sand  or  rocks  there  is  ample  amount  of  under-

 ground  water.  There  are  several  pumping  sets  being  used  in  Tamilnad  where  land  is  full

 of  stones.  When  visited  the  famine-stricken  places  in  Rajasthan  such  as  Barunda  village
 in  Jodhpur  area;  I  found  that  there  is  a  large  amount  of  underground  water.  Even  those

 wells  which  have  to  be  sunk  deep  discharge  several  gallons  water  per  hour  in  Bharatpur  and
 for  construction  of  tube- Jaisalmer  areas.  When  the  residents  of  a  village  ask  for  power

 wells,  they  are  refused  and  power  is  not  supplied  to  them.

 It  is  ture  that  nearly  70  percent  of  our  land  has  underground  water  but  we  have

 failed  to  utilize  it,  Out  of  8  crore  acres  of  irrigated  land  4.50  crore  acres  of  land  get  water

 from  minor  irrigation.  If  power  is  made  available  to  the  villagers,  they  will  themselves  set

 up  tube-wells  to  tap  those  sources.  Except  irrigation  facilities,  no  other  methods  of  increas-

 ing  agricultural  poroduction  can  be  successful,  According  to  you  food-grains  costing  Rs-

 1,700  crores  were  imported  during  the  period  from  1956  to  1966  while  a  total  amount  of.

 Rs.1,470  crores  has  been  spent  on  irrigation  during  the  period.  Development  rate  in  India

 is  very  low.  Agriculture  should  be  the  hard-crore  of  our  development  programmes  and

 these  programmes  should  lay  more  emphasis  on  irrigation  facilities.

 The  Department  of  Atomic  Energy  should  be  under  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power
 because  it  is  after  all  concerned  with  generation  of  electricity.  We  should  have  an  ambitious  pro.

 gramme  of  power  generation  through  atomic  energy  since  it  costs  less  per  unit.  There  should  be
 a  Corporation  in  charge  of  power  production  from  all  water  as  well  as  atomic  en-

 ergy.  When  we  are  going  to  have  a  national  grid,  a  common  agency  for  power  production  is

 also  necessary.

 Shri  Deo  Rao  Patil  (  Yeotmal)  :  The  only  way  to  remove  poverty  from  the  country
 is  to  increase  our  food  production.  For  that  purpose,  adequate  irrigation  facilities  and  supply  of

 electricity  are  necessary.  It  is  a  matter  of  regret  that  river  water  disputes  have  remained  un-

 resolved  for  so  many  years  .If  problems  are  allowed  to  hang  on  for  so  long,  they  become  more
 acute  and  difficult  to  solve.
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 The  Krishna-Godavari  dispute  is  affecting  millions  of  people,  because  it  has  connection
 with  the  economic  and  social  upliftment  of  that  area.  It  must,  therefore,  be  solved  without
 further  delay.  It  could  be  better  if  this  dispute  is  referred  to  a  tribunal.

 Similarly,  we  should  try  our  best  to  find  out  a  solution  to  the  problem  of  the  distribution
 of  Narmada  waters  between  Maharashtra  and  Gujarat  through  negotiation  between  .  the  two
 States  ;  but  if  no  agreement  is  reached,  the  matter  should  go  to  a  tribunal,

 There  are  several  major  and  minor  irrigation  projects  that  are  held  up  because  clear-
 ance  has  not  been  given  so  far.  Since  Maharashtra  is  short  of  irrigation  facilitics,  these  projects
 should  be  cleared  without  delay.  The  ceiling  of  Rs.15  lakhs  for  minor  irrigation  works
 Should  be  raised  to  Rs.  25  lakhs.

 We  have  fallen  short  of  our  targets  in  irrigation  by  11  per  cent  and.in  power  by  25

 per  cent.  More  funds  must,  therefore,  be  allocated  for  the  purpose.

 In  the  matter  of  rural  electrification  also,  we  are  lagging  far  behind,  Our  target  is  to

 electrify  1  lakh  villages  by  1969,  but  it  appears  that  it  will  not  exceed  60,000  villages,

 A  committee  should  be  appointed  to  make  recommendations  in  regard  to  ‘utilization  of
 our  underground  water  resources.

 श्री  बि०  wo  सोडा  :  पिछले  20  वर्षों  में  देश  के  जल-संसाधन  के  उपयोग

 के  लम्बे  दावे  किये  गये  हैं  लेकिन  काँग्रेस  सरकार  सिचाई  की  समस्या  हल  नहीं  कर  सकी  |

 योजना  के  पिछले  17  वर्षों  में  सिचाई  पर  1,666  करोड़  रुपये  वच  किए  गये  फिर  भी

 सिचाई  क्षमता  कवल  180  लाख  एकड़  है  ।  दूसरे  शब्दों  औसतन  हर  साल  10  लाख

 एकड़  क्षमता  tat  की  गई  है  ।  हमें  याद  रखना  चाहिए  कि  जनसंख्या  में  हर  वर्ष  एक  करोड़

 से  1.20  करोड़  की  दर  से  वृद्धि  होती  है  ।  इसका  ast  यह  है  कि  हमें  सिचाई  में  हर  वर्ष

 20  लाख  एकड़  भूमि  की  बृद्धि  करनी  चाहिए  ।  बात  को  देखते  हुये  कि  ars  परियोजनाएँ  पुरी

 नहीं  हुई  सिचाई  की  विकास-दर  का  लक्ष्य  30  लाख  एकड़  प्रतिवर्ष  रखा  जाना

 इस  मन्त्रालय  के  लिये  चौथी  योजना  की  अवधि  के  लिये  केवल  850  करोड़  रुपये की

 धनराशि  रखी  गई  इस  रकम  से  दूर  भविष्य  में  उज्ज्वल  चित्र  की  कल्पना  नहीं  की  जा

 सकती  ।  यदि  at  कठोर  waar  रहा  तो  से  पहले  खाद्य  में  श्रात्मनिभरंताਂ  केवल

 एक  कोरी  भाशा  हो  रहेगी  site  हमारा  देश  पी०  एल०  480
 ले

 aa  हो  सकता  है
 कि  यह  श्रमरीकी  साम्राज्यवाद  का  एक  नव-उपनिवेशी  ध्रड्डा  बन  जाये  ।

 हमें  समझना  चाहिये  कि  इस  श्रमिक  संकट  से  निकलने  का  केवल  एक  रास्ता  काफी
 सिंचाई  क्षमता  तैयार  करना  तथा  उसके  साथ-साथ  वास्तविक  भूमि-सुधार  करना  है  ।

 पुरानी
 योजनाओं  को  प्राथमिकता  के ध्राघार  पर  पुरा  करने  पर  विशेष  जोर  दिया  जाना

 जो  अल्प  धनराशि  निर्धारित  की  जाती  है  वह  मंत्रालय  द्वारा  नियोजित  ढंग  से  खर्चे

 नहीं  की  जाती
 ।  मुख्य  रूप  से  ठेकेदारों  तथा  विदेशी  विशेषज्ञों  पर  श्लाघित  रहने  के  कारण

 निर्माण  लागत  बढ़  जाती  मंत्रालय  के  तथाकथित  विशेषज्ञ  विदेशी  विशेषज्ञों  की

 सलाह
 से  बड़ी-बड़ी  योजनाएँ  बनाते  जाते  हैं  जो  यह  चाहते  हैं  कि  भारत  कों  पश्चिमी  देशों

 र  पराश्रित  रखा  जाये  ।  सरकार  सभी  जल-संसाधनों  का  उपयोग  करने  को  दृष्टि  से  बड़ी  तथा

 21
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 Statement  Re:  Import  Trade  Control  Policy  March  31,  Isa

 छोटी  सिंचाई  योजनाश्रों  के  समन्वय  की  अपनी  योजना  नहीं  बना  सकी  ।  मंझली  सिचाई  रोज

 me  gard  से  बनाई  जा  सकती  हैं  कौर  निर्माण  लागत  अपेक्षाकृत  कम  है  ।

 हमने  15  वर्षों  में  बड़ी  तथा  मध्यम  दर्जे  की  परियोजनाश्रों  पर  1,480  करोड़  रुपये

 ज  किये  हैं  ।  इस  अवधि  के  दौरान  खाद्य  के  आयात  पर  1,680  करोड़  रुपये  खर्चे  हुये

 यदि  इस  रकम  को  सिंचाई-क्षमता  बढ़ाने  पर  ्  किया  जाता  है  at  हमें  उधार  लिये  हुये

 खाद्य  पर  निर्भर  न  रहना  पड़ता  ।  इससे  राष्ट्रीय  हानि  ही  नहीं  हुई  बल्कि  राजनीतिक  दासता  हुई

 इसलिए  जब  नयी  योजनायें  शुरू  की  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पुरानी  योजनाकारों

 को  पूरा  करने  की  कौर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।

 बाढ़ों  से  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  का  भारी  नुक़्सान  हो  रहा  पिछले  15  वर्षों  में  हमने  बाढ़

 नियन्त्रण  पर  185  करोड़  रुपये  खर्चें  किये  हैं  ।  लेकिन  हमे  बाढ़ों  के  कारण  क्षतिपूर्ति  के  रूप

 में  1,000  करोड़  रुपये  का  नुक़्सान  gal  ।  पश्चिम  बंगाल  में  इस  अवधि  में  166  करोड़  रुपये  का

 नुक़सान  gar  ।  क्या  इस  रक़म  को  बाढ़  नियन्त्रण  योजनायें  के  लिये  इस्तेमाल  नहीं

 किया  जा  सकता  था ?  उत्तर-बंगाल  में  बाढ़  से  जलपाईगुरी  शहर  बह  गया  धौर  इससे  भारी

 जन-हानि  हुई  ।  दक्षिण-बंगाल  में  1956,  1960,  1966-67  कौर  1968  में  बाढ़  से  भारी

 नुक़सान  gat  ।  इसमें  मुख्य  रूप  से  हावड़ा  तथा  मिदनापुर  जिले  ara हैं
 ।

 दामोदर  नदी  के  कारण  श्यानो  वाली  बाढ़ों  को  के  लिये  दामोदर  घाटी  निगम

 बनाई  गई  थी  ।  दामोदर  घाटी  निगम  के  आयोजकों  ने  बाढ़-नियन्त्रण  के  लिये  8  बाँधों  की

 योजना  बनाई  थी  ।  इसमें  से  चार  पुरे  हो  गये  हैं  ale  बाकी  को  खत्म  कर  दिया  गया  है  ।

 इसलिये  द्वारा  धौर  मिदनापुर  क्षत्र  में  बाढ़ें  ot  रहती  हैं  ।  1959.  के  मान  सिंह

 ara  ने  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  जिन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया है
 ।

 दामोदर  घाटी  निगम  में  विदेशी  विशेषज्ञों  ने  ऊपरी  ata  में  बाँध  बनाने  तथा  निम्न

 क्षेत्र  में  निकासी  की  तंगी  को  दूर  करने  का  सुभाव  दिया  था  ।  लेकिन  दामोदर  घाटी  निगम

 के  भ्र घि कारियों  ने  केवल  बाँध  बनाने  की  कौर  ध्यान  दिया  है  श्योर  निकासी  की  समस्या  की

 उपेक्षा  की  है  ।  यदि  सरकार  रूपनारायण  धौर  शीलावती  नदी  द्वारा

 हित  क्षत्र  की  कुछ  सिफारिशों  को  कमल  में  लाती  तो  इस  क्षेत्र  में  1967  शौर  1968  में  बाढ़ों  से

 इतना  नुक़सान  न  होता  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  8  करोड़  रुपये  की  एक  योजना

 बनाई  गई  थी  लेकिन  इसे  oat  तक  शुरू  नहीं  किया  गया है
 ।  इसके  बजाय  एक  श्र  जाँच  समिति

 की  स्थापना  की  जा  रही  है  |  दामोदर  घाटी  निगम  के  श्रेय  ने  कहा  है  कि  इस  समस्या  को

 हल  करने  के  लिये  तत्काल  10  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है  ।  आशा
 है  मन्त्री  महोदय

 समय  खराब  नहीं  करेंगे  ae  शीघ्र  ही  इस  योजना  को  कमल  में  लायेंगे  ।

 परिचय  बंगाल  सरकार  काफी  समय  से  तिस्ता-महानन्दा  बाढ़  नियन्त्रण  योजना  का  आग्रह

 कर  रही है  ।  1968  में  उत्तर-बंगाल  में  बाढ़ों  से  भारी  नुक़्सान  gar  ।  शघ्ाश्चय  की  बात  हे

 कि  इस  योजना  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  की  माँग  करने  के  लिए  पश्चिम-बंगाल  केਂ  सिचाई

 मन्त्री  को  दिल्‍ली  कराना  पड़ेगा  ।  बाढ़-नियन्त्रण  उपाय  बहुत  ही  शीघ्र  किया  जाना  चाहिए
 att

 इसकी  भोर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 10A1  मन्त्री  द्वारा  वंत्रतव्य े:  श्रौतं  व्योपार  faa  ae 104  4091
 )

 कान्सोवती  परियोजना  के  लिए  अरब  तक  जो  धनराशि  दी  गई  है  वह  इसे  चौथी  योजना

 के  तरन्त  तक  पुरा  करने के  लिये  प्र्याप्त  नहीं  यदि  सरकार  ने  विलम्ब  की  नीति  न  छोड़ी

 तो  राष्ट्रीय  बिकास  के  अनुकूल  एक  उचित  सिचाई  नीति  नहीं  बनाई  जा  सकेगी  ।

 *® af  दुरदुराया  :  सिचाई  तथा  बिजली  एक  महत्वपूर्ण  aa
 हैं  जिसकी

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  आयोजकों  द्वारा  काफी  समय  से  उपेक्षा  की  गई  है  ।  जन्म  मन्त्री  महोदय

 यह  दावा  करते  हैं  कि  पहली  योजना  शुरू  होने  के  बाद  सीमित  क्षत्र  लगभग  दुगुना  हो  गया  है

 तो  यह  प्रभावपूर्ण  लगता  है  ।  लेकिन  भौतिक  रूप  से  नो  लक्ष्य  प्राप्त  हुये  हैं  उनकी  समस्या

 तथा  देश  की  समस्या  से  कुछ  सम्बन्ध  होना  चाहिय े।

 पहली  योजना  के  श्रारम्भ  से  कुल  534  बड़ी  तथा  मंडली  सिंचाई  परियोजनाओं  में  से

 केवल  .  318  परियोजनाएं  पूरी  की  गई  जब  तक  कुल  1,800  करोड़  रुपया  खच  किया

 गया  है  धन्य  क्षेत्रों  के  लिये  निर्धारित की  गई  रकम  से  तुलना  करने
 पर  सरकार  इस  भ्रारोप से

 नहीं  बच  सकती  कि  उसने  कृषि-क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  है  जिसमें  लगभग  80  प्रतिशत  लोग

 काम  कर  रहे  हैं  ।

 सिंचाई  के  लिए  कुल  केन्द्रीय  आवंटन  में  से  तमिलनाडु  को  थोड़ी-सी  रकम  मिली  है  ।

 इसका  कारण यह  है  कि  इस  राज्य में  बड़ी  तथा  aaa  दर्जे  की  नदियों के  रूप में  अधिक

 क्षमता  नही ंहै  ।  लेकिन  इस  ्ाधघार  पर  सरकार  को  भूमिगत  जल-संसाधन  जुटाने  धौर

 मौजूदा  तालाबों  को  सुधारने  के  लिए  राज्य  को  बड़े  माने  पर  सहायता  देनी  चाहिए  ॥

 तामिलनाडु  में  भूमिगत  जल  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वक्षण  किया  जाना  चाहिए ॥

 सर्वेक्षण  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  को  छिद्र  मशीनें  तथा  आवश्यक  तकनीकी  शौर  वित्तीय

 सहायता  दे  कर  राज्य  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  जहाँ  तक  तालाबों  mix  gist  से  गाद

 निकालने  तथा  उनका  सुघार  करने  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  श्रप्ययन  किया

 गया  है  कौर इस  प्रयोजन  के  लिए  लगभग  100  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  कल्पना

 की  गई  है  ।  चू  कि  तामिलनाडु  के  लिए  केवल  यही  दो  रास्ते  इसलिए  राज्य  के  लिए  चौथी

 योजना  की  धनराशि  में  काफी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र हैं  जहाँ  पानी  आवश्यकता  से  काफी  ates है  लेकिन  कुछ  क्षत्रों  में  पानी

 की  कमी  यदि इन  क्षेत्रो  में  नदियों
 को  मिला  दिया  जाये

 तो  इससे  केवल  सुखे  की

 समस्या  at  नहीं  बल्कि  बाढ़ों  की  समस्या  भी  हल  हो  जायेगी
 ।

 गंगा  को  दक्षिणा  में  कावेरी

 से  मिलाया  जाना  चाहिए  ।  इस  काय  को  दो  या  तीन  योजनाके  में  पूरा  किया  जा  सकता

 है  ।  इससे  देश  में  एकता  लाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  मंसूर के  साथ  कावेरी नदी  का  जल

 बांटने  के  विवाद की  घोर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हूँ  ।  तराशा  है  कि  केन्द्र

 तथा  मैसूर  राज्य  हमारे  राज्य  में  पानी  की  उपलब्धि  की  निरन्तर  कमी  की  कौर  ध्यान  देंगे

 भोर  हमारे  लिए  समस्या  पदा  नहीं  करेंगे

 मूल  तमिल  के  dash  अनुवाद  से  श्रततदित
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 कावेरी  डेल्टा  में  नल-कूप  का  विकास  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  जिसमें  केन्द्र  ने  भी

 हमारी  सहायता  की  है  ।  इसके  प्रदेश  परिणाम  निकले हैं  ।  आशा है  सरकार  इसी  तरह  पालन

 तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रो  में  भी  जहाँ  संभावना  काय  आरम्भ  करेगी

 जहाँ  तक  बिजली  उत्पादन  का  सम्बन्ध  उत्पादन-क्षमता  बढ़ाने  के  बावजूद भी  मेरा

 राज्य  दक्षिणा  के  sea  राज्योਂ  की  फालतू  बिजली  पर  निसार  है  ।  कल पक् कम  भाषाविद  संयंत्र

 के  पूरा  हो  जाने के  बाद भी  हमारी  समूची
 माँग  पूरी  नहीं  होगी  ।  इसलिए  दक्षिणी  का

 पूरा  fear  जाना  बहुत  जरूरी  किसानों  को  सस्ती  दर  पर  बिजली  दी  जानी

 चाहिए  ॥

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  देहाती  क्षेत्र  में  बिजली  की  माँग  उत्पादन  की

 ध्रपेक्षा  ध्रधिक है है  ।  यदि  सरकार  हमें  कूनो  में  बिजली  लगाने  के  लिए  सीघा  ऋण  नहीं  दे

 सकती  तो  इसे  वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  हमारी  सहायता  करनी  चाहिए  ।  आशा  है  मंत्री

 महोदय  मेरे  इस  सुभाव  १र  सहानुभूति पृ वंक  विचार

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad)  :  I  am  grateful  to  the  hon,  members  who  have  given  valuable  suggestions  in  regard

 to
 ie

 demands  of  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power.

 An  hon.  Member  of  Tami}  Nadu  said  that  there  are  complaints  of  low  voltage  in

 Tamil  Nadu.  Even  in  the  rural  areas  of  other  parts  of  the  country,  there  are  complaints
 of  low  voltage.  It  is  on  account  of  the  increased  demand  for  electricity  in  the  rural  areas  dur-

 ing  the  last  5  to  7  years.  Steps  have  to  be  taken  to  strengthen  the  transmission  lines.

 The  Ministry  has  taken  decision  to  evolve  an  all-India  grid.  Necessary  steps  have  been

 taken  to  complete  the  regional  grids  first.  After  the  completion  of  regional  grids  the  work

 of  evoloving  the  all-India  grid  will  be  started.  The  Central  Government  will  bear  the  expendi-
 ture  on  national  grid.  I  am  sure  the  problem  of  low  voltage  will  be  solved  to  a  great  extent

 after  the  completion  of  national  grid  in  the  country.

 Our  Constitution  has  given  wide  powers  to  the  State  Governments  in  the  matter  of  irri-

 gation  and  power.  In  addition  to  it,  the  final  decision  in  regard  to  the  plan  is  taken  by  the

 Conference  of  Chief  Ministers  which  is  called  National  Development  Council.  The  State  Govern-

 ments  have  allocated  about  45  to  55  per  cent  of  their  total  expenditure  to  irrigation  and  power

 projects  in  the  draft  Fourth  Plan.  This  is  not  asmall  amount.

 The  Bhagwantam  Committee  report  has  been  received  in  the  Ministry  and  itis  being

 studied.  As  far  as  possible  efforts  will  be  made  to  act  in  accordance  with  the
 recommendations

 made  in  the  report.

 jt  has  been  said  that  adequate  funds  should  be  provided  for  achieving  the  target  of  26.

 million  KWof  Power.  Efforts  will  be  made  to  achieve  the  target  within  the  farmework  of  the

 availability  of  resources.

 It  has  been  said  that  irrigation  facilities  have  not  been  made  available  in  major  portion
 of  Orissa.  Whenever  projects  are  received  from  the  State,  the  Central  Goven  ment  helps

 the

 Ori:sa  Government  within  the  pl:  ceiling  for  the  State.  Two  or  ee  major  irrigation  pro-
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 As  far  as  minor  irrigation  projects  ares  concerned,  they  are jects  have  been  taken  up  there.

 under  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture  and  I  am  sure  that  Department  is  taking  necessary
 action  in  this  regard.

 In  case  the  Orissa  Government  feels  that  the  State  is  very  backward  in  the  matter  of

 rural  electrification,  they  should  allocate  10  per  cent  additional  funds  for  the  purpose.  This

 decision  will  be  taken  by  the  State  itself.  Necessary  financial  assistance  can  be  provided  to  the

 State  for  the  purpose.

 It  has  also  been  pointed  out  that  there  is  regional  disparity  in  the  development of
 irrigation  and  power  facilities  in  the  eountry.  Various  steps  have  been  taken  to  remove  this

 disparity  during  the  last  20  years  but  we  have  not  succeeded  in  removing  it  so  far.  We  want  to
 remove  it  as  far  as  possible.

 The  Govern- It  is  true  that  the  State  of  Assam  is  severely  affected  by  floods  every  year.
 ment  of  India  have  proposed  Bhramaputra  (011 551011  for  Assam.  In  case  the  proposal  of

 Brahmaputra  Commission  is  accepted  and  work  is  carried  on  according  to  this,  we  will  be  able
 to  solve  the  problem  to  a  great  extent.

 {t  has  also  been  pointed  out  that  Assam  is  backward  in  the  matter  of  rural  electrification,
 The  Committee  of  Members  of  Parliament  had  drawn  the  attention  of  Government  to  this

 problem.  The  steps  proposed  tn  this  regard  will  be  given  due  consideration.

 As  regard  the  utilisation  of  underground  water  resources,  the  Geological  Survey  of  India
 renders  help  in  the  matter.  Exploratory  tube-well  organisation  can  give  necessary  help  in  finding
 out  underground  water  resources.  All  of  us  are  prepared  to  help  these  organisationsin  their  work.

 Shri  Dev  Rao  Patil  of  Maharashtra  has  pointed  out  that  it  may  not  be  possible  to
 achieve  the  targets  of  rural  electrification  set  for  the  Gandhi  Centenary  year.  We  can  घिन
 fil  the  targets  provided  the  Central  Government,  all  State  Governments  and  local  bodies  try
 their  best  to  mobilize  resources  for  this  purpose.  Unless  all  of  us  co-operate  and  putin  our  best,
 it  will  not  be  possible  to  achieve  the  target.

 It  is  not  correct  to  say  that  the  Government  have  not  paid  attention  to  the  situation

 arising  out  of  recent  floods  in  Jalpaiguri,  Midnapore  and
 Damodar.  The  experts  have

 drawn  up  a  plan  after  making  on-the-spot  study.

 Considerable  progress  has  been  made  in  the  sphere  of  irrigation  and  power  during  the
 last  three  plans.  But  a  lot  has  to  be  done.  We  have  to  find  a  solution  to  the  problem  of
 floods  and  at  the  same  time  provide  more  and  more  facilities  of  irrigation.  We  have  also
 to  increase  generation  of  power.  We  have  to  treat  the  problem  of  irrigation  and  power  as  a
 national  problem.  Unless  the  Central  Government,  the  State  Governments,  Zila  Parishads
 or  other  local  bodies  realise  that  we  have  to  make  maximum  use  of  our  water  and  power
 resources,  this  problem  will  not  be  solved.

 Th:  Government  have  decided  to  set  up  an  Irrigation  Commission  in  order  to  look  into
 the  problems  of  irrigation.  The  Government  will  duly  consider  the  recommendations  of  the  Com-

 mission  and  take  appropriate  steps  to  implement  them.

 क श्री  लोबो  प्रभु  )  क  मंत्रालय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  केवल  37  प्रतिशत

 पानी  का  कभी  तक  उपयोग  किया  गया  है  ।  इसे  बढ़ाने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 wae  तालाबों  में  रेग जम  गयी  है  ।  इससे  केवल  वह
 क्षेत्र  ही  खराब  नहीं  हो  जाता  जहाँ

 रेग

 जम  जाती  है  बल्कि  इससे  सिचाई  में  भी  नुकसान  होता  है  ।  रेग  हटाने  के  लिए  कदम  उठाये

 शाने  चाहिए  ।  क्या  इस  मामले  की  जाँच  की  जायेगी  ?  इन  क्षेत्रो  का  सुघार  करने  के

 राज्य  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?
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 1  bileel Shri  Prasad  :  have  already  said  that  minor  irrigation  schemes  are
 under  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power.  Irrigation  and  Power  is  mainly  a  State  subject.  States
 have  been  given  full  rights  in  this  regard  under  the  Constitution.  Under  the  Panchayati
 Raj  Scheme,  Zila  Parishads  have  been  entrusted  with  the  work  of  protecting  irrigation
 resources  viz.  श  tanks  ,  ponds  60

 The  soil  of  our Shri  Ganga  Reddy  (Adilabad)  :  country  is  very  fertile  and  there  is
 sufficient  water  als)  but  it  is  not  being  utilised  fully.  The  Planning  Commission  should  pay

 The  Finance  Minister  should  see  that  no  interest  is more  attention  to  irrigation.  charged
 from  the  Irrigation  Department  on  the  amounts  advanced  to  them.  It  is  also  necessary  that
 the  irrigation  schemes  which  are  under  construction  are  completed  soon  because  the  cost
 of  construction  is  increasing  repidly.  The  Nagarjeenasagar  and  Tungabhadra  Projects  should
 be  completed  as  early  as  possible.

 ny
 सभापति  महोदय  >  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें

 लिलि

 किये-मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्री  wy  :  मैं

 मंत्रणा  समिति  का  तैतीसवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 *हिन्दुस्तान  ज़िंक  लिमिटेड

 पारा 5157९  ZINC  LIMITED

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  Chittorgarh  )  :  The  Hindustan  Zinc  Ltd.,  is  the  only
 national  industry  in  which  zinc,  glass,  silver  and  several  other  by-products  such  as  sulphuric  acid,
 super  phosphate  and  cadmium  are  produced.  It  was  taken  over  in  the  public  sector  to  treat

 it  as  essential  service  under  DIR  during  the  emergency  in  1965.  If  it  had  not  been  taken
 over  and  remained  in  the  private  sector,  it  would  have  started  production  to  its  full  capacity  in
 another  year.The  Government  had  not  agreed  to  the  demand  of  the  owners  of  the  the

 Corporation  for  Rs.4  crores.  After  taking  over  the  Corporation,  the  Government  have  invested
 about  Rs.11  crores  and  the  present  position  is  that  it  is  running  at  a  loss  of  Rs.10  lakhs
 Per  month.

 Production  of  Hindustan  Zinc  Limited  fell.  The  reasons  therefor  were  that  Zawar  mines
 were  not  developed  and  the  first  year  of  the  working  of  the  Company  in  the  public  sector  was
 devoted  mainly  to  making  new  appointments,  purchasing  new  bungalows  and  cars  etc.  There
 was  no  increase  in  production  during  the  first  year.  The  construction  and  operation  of
 zine  smelter  and  connected  work  was  not  completed  expeditiously.  The  zinc  smelter  went

 into
 commercial  production  with  effect  from

 Ist
 January,  1968.  There  ras  no  furnace

 eves
 *

 आधे  धन्य  की
 कै

 के  Wolf-an-hour  discussion
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 at  that  time.  By  running  the  smelter  to  its  full  capacity  whatever  stock  of  zinc  conecntrates
 was  there  with  the  private  sector  was  1111 was  ull  lis  CO  lil  2.0 edin5m  YONtNS  and onths  an  there  was  not  enough  quanity of  zinc
 concentrates  to  feed  the  smelter.

 Five  thousand  tonnes  zinc  concentrates  were  sold  to  a  private  company  at  low  price.
 Why  was  that  done  when  there  was  a  possibility  of  shortage  of  raw  material.  The  matter  should
 be  inquired  into.

 The  zinc  smelter  is  now  functioning  up  to  50-55  per  cent  of  its  capacity  only  because  of

 shortage  of  zinc  concentrates.  There  is  shortage  of  zinc  concentrates  because  Zawar  mines  have
 not  been  developed.  The  Government  is  not  importing  adequate  quantity  of  zinc  concentrates.

 Why  is  the  thinking  of  having  another  smelter  at  Vishakhapatnam  when  our

 foreign  exchange  position  is  tight  ?  The  need  of  the  hour  is  that  we  should  increase  the  capacity
 of  the  present  smelter,  For  this  we  should  pay  more  attention  to  the  development  of  Zawar

 mines  so  that  more  raw  material  is  availble.  More  than  a  lakh  tonnes  of  zinc  can  be  extracted

 from  there.

 Deposits  of  raw  phosphate  have  been  found  near  Udaipur.  This  is  a  very  good  area  and

 should  have  more  than  one  unit  there.  New  factories  should  be  set  up  at  places  where  natural
 wealth  is  found.  This  will  help  to  solve  the  problem  of  regional  imbalance.

 There  is  dissatisfaction  among  the  labourers  of  the  Hindustan  Zinc  Ltd.  The  Chairman

 and  the  management  is  encourging  the  workers  to  form  a  rival  union.

 It  is  regrettable  that  the  Salim  Merchant  Award  is  not  being  implemented.  Legitimate

 cights  of  workers  are  being  curbed.  The  management  which  does  not  believe  in  the  ideology
 of  socialism  should  be  removed.  The  Corporation  is  over-staffed  and  if  such  state  of affairs

 continues,  the  aim  of  making  the  country  prosperous  will  not  be  achieved.  It  had  been  decided

 that  no  person  will  be  deputed  The  Administrative  Reforms  Commission  have  also  recommend-
 ed  that  only  able  and  experienced  persons  should  be  appointed  in  the  public  sector.  What

 action  has  been  taken  in  this  regard  ?

 There  is  shortage  of  experienced  engineers  and  efficient  administrators  in  the  Jhawar  mines.
 The  same  is  the  case  with  the  zinc  smelter.  A  high  Power  Commission  should  be  appointed
 to  go  into  the  entire  working  of  the  Hindustan  Zinc  Limited.

 क
 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ  ्

 माननीय  सदस्य  ने  हिन्दुस्तान  जिस  लिमिटेड  के  बारे  में  चर्चा  उठाई  है  ।  इसके  लिये  मैं  उनका

 ध्राभारी हूँ  ।

 यह  प्रस्तावक  पहले  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  था  ।  सरकार  ने  खानों  को  1965

 मैंने  हाथ  में  लिया  ध्रौर  1966  में  कम्पनी  बनाई  गई  ।  जब  सरकार  ने  इसे  अपने

 अधिकार  में  उस  समय  इसमें  फ्रांस  के  विश्वरंजन  काम  करते  थे  लेकिन  उन्होंने  काम  जारी

 रखने  से  इन्कार  कर  दिया  प्रस्तावक  शादी  बनाने के  लिए  हमें  उनके  साथ  नया  करना  पड़ा
 ।

 निर्माण-कार्य-श्रक्तूबर  1967  में  पूरा  हम्ना  ।  इसके  बाद  marae  में  उत्पादन  शुरू

 इस  प्रश्वाचक  की  अधिकतम  क्षमता  18,000  टन  प्रतिशत  इसके  लिए  हर  रोज़

 2/000 टन  कच्ची  धातु  की  भ्रावश्यकता है
 ।  पहले  जावर  खानों  विकास  नहीं  किया
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 इसलिए  गेर-सरकारी  कम्पनी  द्वारा  कुछ  कांसेनट्रेटों  का  आयात  किया  गया  ।  लगभग  800

 टन  कच्ची  धातु  हर  रोज़  निकाली  जाती  लेकिन  आवश्यकता  2,000  टन
 है 1

 कुछ  समय  पहले  उत्पादन  कम  हो  गया  क्योंकि  काफी  सुपरफास्फेट  बाज़ार  में  न  बेचा

 जा  सका  ।

 हम  पहलें  जावर  खानों  का  विकास  न  कर  सके  विशेषज्ञों  ने  हमें  बताया  है  क्रि  एक

 खान  का  विकास  करने  में  4-5  ag  लगते  हैं  ।  अरब  हम  जावर  तथा  अन्य  खानों  का  विकास

 कर  रह ेहैं  ताकि  काफी  कच्ची  og  निकाली  जा  सके  जिससे  18,000  टन  प्रतिवर्ष  की

 क्षमता  को  दुगुना  करके  36,000  टन  किया  सके  ।  राजस्थान  के  किसी  सदस्य  को  यह  संदेह

 नहीं  होना  चाहिए  कि  राजस्थान  की  उपेक्षा  की  जा  रही  इस  प्रस्तावक  का  विकास  नहीं

 करने  दिया  जायेगा  देश  के  किसी  प्रत्य  भाग  में  एक  कौर  प्रस्तावक  की  स्थापना  की  जायेगी  ।

 1973-74  तक  माँग  के  बढ़  कर  1,40,000  टन  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  हलवाई  में

 स्थित  एक  गैर-सरकारी  कम्पनी  की  क्षमता  20,000  टन  है
 ।  वे  भी  अपनी  क्षमता  कों  दुगुना

 कर  रहे  हैं  ।  इस  तरह  कुल  क्षमता  76,000  टन  जायेगी  ।  फिर  भी  70,000  टन  जिस

 की  कमी  होगी  ।  हम  50,000  टन  जिंक  धातु  का  हर  वर्ष  आयात  करते  हैं  ।  यदि

 कन्सनट्रट  बाहर  से  मंगाये  जायें  तो  लागत  35  प्रतिशत  कम  हो  जायेगी  ।  इसलिए

 पटना  में  एक श्रौर  प्रस्तावक  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ।  इसमें  आयातित  sear टों

 का  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ॥

 इस  परियोजना  का  oat  भ्रघ्ययन  किया  जा  रहा है  ।  विस्तृत  परियों  जना  प्रतिवेदन  तेयार

 करने  में  6-8  महीने  लगेंगे  ।

 मंत्रालय  में  हम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  है ंकि  जावर  खानों  का  शीघ्र  विकास

 करने  का  सर्वोत्तम  तरीका  कौन-सा है  ।  हम  एक  खनन  इंजीनियर  तैनात  करने  की  बात  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  जिसे  अच्छा  अनुभव  है  ।  आवश्यक  gat  तो  हम  विदेशी  सहयोग भी

 प्राप्त  करेंगे  ।

 जहाँ  तक  श्रमिकों  की  सदस्यों  सम्बन्ध  सलीम  मिनट  पंचाट  को  भ्रमण  में

 लाया  गया  है  ।  केवल  तीन  व्यक्तिगत  मामले  पड़े  हुए  हैं  इनकी  भी  जाँच  की  जा  रही  हमने

 चार  रुपये  प्रति  महीना की  दर  से  वेतन  में  वृद्धि  करने का  oa  पंच  फैसला  दिया

 जहाँ  तक  सांकेतिक  हड़ताल  का  सम्बन्ध
 इसे  ase  सभा  गया  ।  इस  प्रश्न  की

 जाँच  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इस  समिति  में  श्री  रघुनाथ  सिद्ध  श्रेय

 श्री  एन०  के०  संसद्‌  सदस्य  तथा  श्री  श्रम-मन्त्रालय  के  श्रम  अघिकारी  शामिल

 थे  ।  उन्होंने  प्रबन्धकों  के  रवैये  की  सराहना  की  शौर  हड़ताल  की  gale  के  लिए  वेतन  देने  की

 माँग  से  सहमत  नहीं हुए  ॥

 परस्पर  विरोधी  मजदूर  संघ  बनाने के  मामले की  कौर  मेरा  ध्यान  गया है  ।

 a  बात  स्वयं  कर्मचारियों  के  हित में  है  कि  उनकी  एक  युनियन  हो
 इस
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 प्रकार  वे  अपनी  माँगों  को  प्रभावी  ढंग  से  रख  सकेंगे  ।  यदि  कई  यूनियनें  में  परस्पर  झगड़े

 रहेंगे  तो  उसमें  हम  कुछ  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 कम्पनी  के  चेयरमैन  के  बारे  में  यह  जो  कहा  गया  है  कि  वह  एक  यूनियन  का

 पक्षपात  करते  मैं  उस  पर  गौर  करूंगा  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत हूँ  कि  चेयरमैन  को  यूनियनों

 के  मामलों  में  हस्ती  प  नहीं  करना  चाहिए  ॥

 भ्रधिकारियों  के  प्रतिनियुक्ति  के  बारे  में  सरकार  का  बेईमान  रुख  यह ँहै
 कि  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  अधिकारियों  को  नहीं  भेजा  जाना  यदि  ऐसे

 घधघिकारी  हों  भी  तो  उन्हें  एक  वर्ष  के  भ्रमर  बताना  पड़ेगा  कि  वह  कहाँ  रहना  चाहेंगे  ?

 श्री  दिव् वना रायग  शास्त्री  :  सरकारी  उपक्रमों  का  अभिप्राय  wear  रोजगार  उपलब्ध

 करना  है  ate  उसके  लाभ  देश  तथा  कर्मचारियों  को  मिलने  चाहिए  ।  परन्तु  दुभाग्य
 की  बात

 है  कि  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों  तथा  सेवा-सुरक्षा  के  मामले  में  सरकारी  उपक्रम  कि  हडप  क्रमों

 भी  बुरे  ही  गये  पंचाट  की  ms  बातों  में  से  बातों  पर  ws

 बाकी-दो  बाहों  की  क्या  स्थिति  है  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  कि  जिंक  को  किसे  कन

 एजेन्ट  के  माध्यम  से  gal  बेचा  जाता  है  ?

 Shri  Shinkre  (Panjim)  द  When  I  visited  Johar  Mines  noticed  that  there  is  dissatis-
 faction  among  the  workers  and  it  is  affecting  the  working  as  well  as  production  in  these  mines.
 I  request  the  hon.  Minister  to  send  an  all-party  Parliamentary  Commtitee  there  for  having
 a  comprehensive  study  of  the  situation  and  talk  with  the  representatives  of  the  trade  unicns.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  I  want  to  know  why  Shri  Raghunath  Singh  has  been  given
 the  assignment  of  Chairmanship  of  the  Hindustan  Zinc  Ltd.  snspite  of  the  fact  that  heis  against
 the  public  sector  undertakings.  Heis  having  his  hand  in  party  politics  in  the  trade  unicns
 and  is  trying  to  back  the  trade  union  sponsored  by  fansaneh.  If  it  is  so,  would  like

 to  know  whether  Government  propose  to  remove  such  a  chairman  who  is_  the  root-cause

 when  he  will  be  removed  ? of  labour  unrest,  and  if  so,

 श्री  एस०  एस०  कोठारी  :-  एक  ae  at  जिंक  तथा  सुपर-फास्फेट  का  स्टाक  जमा

 हो  रहा  है  लेकिन  दूसरी  are  जिस  तथा  डाय  अमोनियम  फास्फेट  का  रायात  किया  जा  रहा  है  ॥

 यदि  इनका  आयात  न  किया  गया  होता  तो  सरकार  4  करोड़  रुपये  बचा  सकती  थी  ।  इस

 आयात  से  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  भ्र ौर  यह  कारखाना  2  महीने  के  लिए  बन्द  भी

 पड़ा  रहा है
 ।  क्या  जिंक  उत्पादन  तथा  पाया  घटाने  के  बीच  कोई  तालमेल  है  ?  श्रम

 नियम  तथा  कैपेसीटर  उद्योग  के  साथ  भी  यही  स्थिति  है  ।  सरकार  जिस  तथा  डाय  मो

 नियम  के  ara
 में  कटौती  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही है  ताकि  ag  कारखाना  act

 पूरी  क्षमता  के  अनुसार  फिर  से  चालू  हो  सके  कौर  विदेशी  मुद्रा  बचायी  जा  सके  ?  सीसे  तथा

 चाँदी  का  उत्पादन  काफी  घट  गया  है  ।  सरकार  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?  शेयर  होल्डरों  को  जो  हानि  उठानी  पड़  रही  है  उसके  लिए  उन्हें  सरकार  ने  कोई

 मुझावजा  क्यों  नवदीं  दिया  है  ?  यह  मुश् नाव जा  कब  ate  कितना  fear  जायेगा  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  सरकारी  उपक्रम  gras
 संगठन  होने  चाहिए  ate  उनमें  रोजगार  सम्बन्धी  सुविधाएँ  दी  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  यह  भी
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 सच  है  कि  रखाने  ने  अपना  उत्पादन-किये  जनवरी  1968  में  ही  चालू  किया

 पन्त  थोड़ी  श्रारम्भिक  समस्याएं  जरूर  होंगी  ।  सुपर  फास्फेट  भारी  मात्रा  बिना  बिका

 पड़ा  है  जिसके  कारण  उत्पादन  घट  गय  1  सुपर-फास्फेट  किसानों  में  लोकप्रिय

 नहीं  है  ।  हमने  कृषि  मन्त्री  तथा  उर्वरक  निगम  से  बातचीत  की  है  झोर  वे  अतिरिक्त  स्टाक

 को  खरीदने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  ate  राजस्थान  भी  सुपर-फास्फेट

 लेने  के  लिए  dere  नहीं  हैं  ।  सरकार  ने  झ्  डाय मो नियम  फास्फेट  का  दौर  अधिक  भ्रायात

 न  करने  का  निश्चित  किया  है  ताकि  इस  कारखाने  तथा  प्रति  कारखानों  के  पास  उपलब्ध

 सुपर-फास्फेट  समूचे  देश  में  प्रयोग  में  लाया  जाये  ॥

 संसद  सदस्यों  की  समिति  बनाने  के  बारे  में  मैं  सहमत  नहीं  हैं  ।  जेसा  कि  पहले

 कह  चुका  ह  कारखाने  ने  धपना  उत्पादन-कार्य  एक  ay  पहले  ही  आरम्भ  किया

 सयन
 ्

 लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  यहाँ  के  उत्पादन-किये  तथा  कार्य-संचालन

 २  gare  केसे हो  ?

 जहां  तक  चेयरमेन  को  हटाने  का  प्रदान  सभी  जानते  हैं  कि  वह  एक  निश्चित  भ्र वधि

 के  लिए  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।  उनकी  कार्ले-श्रद्धा  समाप्त  हो  जाने  पर  यह  विचार

 जायेगा  कि  यह  अवधि  ate  बढ़ाई  जाये  अथवा  नहीं  |

 सीसा  तथा  चाँदी  का  उत्पादन  घट  जाने  का  कारण  यह  कि  है  हमें  घटिया  किस्म  की

 कच्ची  arg  मिल  रही  है  कौर  उसमें  सीसा  तथा  चांदी  का  पूरा  तत्व  नहीं  सरकारी

 क्षत्र  में  जिस  तथा  सीसे  का  केवल  एक  ही  कारखाना  देश  में  है  शौर  देश  में  इसकी  इतनी

 प्रतीक  माँग  है  कि  हमें  आयात  करना  जरूरी  हो  जाता  है  ।  हम  इनकी  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  आयात  में  कटौती  की
 जा

 सके  ।

 जहाँ  तक  शेयरहोल्डरों  को  मुआवजा  देने  का  प्रश्न  यह  कम्पनी  मेटल  कारपोरेशन

 की  थी  ।  पहले  कुछ  मुआवजा  देने  पर  सहमत  हो  गई  थी  लेकिन  इन  लोगों  ने  उच्चतम

 न्यायालय  में  याचिका  पेश  की  जोकि  न्यायालय  ने  भ्र स्वीकार  कर  दी  ।  उसके  बाद  उन्होंने

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  पास  पहुँच  की  ।  दलीलें  हो  चुकी  हैं  कौर  राय  शीघ्र  सुनाया

 जाने  वाला  है  ।  जब  देय  मुआवजे  के  बारे  में  पता  नहीं  चलता  तब  तक  मुआवजे  की

 ठीक  रकम  बताना  कठिन है  |

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  |  1969/11  1891

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday

 April  1,1969/Chaitra  11,  1361  (Saka)

 nes ee,

 Printed.  शिप्र  Job  Printers,  119,  Swami  Vivekanand  Marg,
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